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भारतीय संविधान सभा 
शनिवार, 7 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


भारतीय संविधान-सभा कास्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली, में प्रातः 9 बजे 
अध्यक्ष महोदय माननीय डॉ. राजेद्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई। 


प्रिवी परिषद्‌ क्षेत्राधिकार समाप्ति विधेयक 
“अध्यक्ष: पहली मद विधेयक हे। डॉ. अम्बेडकर। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर : (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, में 
प्रस्ताव करता हूं 


“व]ब्व ॥6 3 0 ४०9५॥ प6 [परांडइवलाणा ए ज्ीं$ '/कलु|४५ज का (०ालो का 
7९59९८० ण गाव गू7९25 काव 9९गाणा$, ग7047८९८6 ० ॥6 4॥ $९छाथा- 
० 949, 96 (86(श॥ ॥0 ९0मर90४7०ा 99 ॥6 455270[9.7 


[कि भारतीय अपीलों तथा याचिकाओं के विषय में सपरिषद्‌ बादशाह महोदय 
के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने के विधेयक पर, जो 4 सितम्बर 949 को 
पेश किया गया था, सभा विचार करे।] 


मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूं और सदन को बताना चाहता हूं कि यह 
विधेयक क्‍यों आवश्यक हो गया है और इस विधेयक का क्या सार है। इस विधेयक 
की आवश्यकता दो परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है। एक तो अनुच्छेद 308 के खंड 
(3) का उपबन्ध है। यह अनुच्छेद 308 अंतर्कालीन उपबन्धों में है। अनुच्छेद 308 
के खंड (3) में लिखा है किः 


-() भाव ॥#णा ॥6 46 ए ९०एण्गालशार्शालशा ए धीा$ (एणाहरपाणा ॥6 
राइवंलाणा एम प्री$ िक्वुढ्शण का (०पाला] 00 लांशाधा)। भाव तरंइड9086 ए 
भ[ल्‍7९25$ क्ाव छातणा$ #णा 0० गा 76596९ ०णए भाए। लललट णा एकल 
भा 20पा शांगात। ॥6 शातरातज एण गाव, जाएपकार 6 [प्रांइवलाणा वा 
7९596० णए लाागावबी ॥रधारशा$ ूखटांइव7006 99 ज्ां$ 'िवय०४फ५ 99 शाप ए 
ती5$ शिक्र[|ट४ए 5 छाटा0ठश्भाएट, आधी] 2638९, भाव थ। 370०45 क्राव 0827 
770०९८वाा295 एछलाकाए 0 ज्ां$ '/व्बा०४५ की (एग्रालं] ण ॥6 54 (26० 
ह9 96 ॥रथार्शलार्व 00, व तं59058206 0, 97 ॥6 8फ्राशा6€ (0फ्रॉ. 7 


*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्‍तृता का हिन्दी रूपान्तर है। 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


[इस संविधान की आरम्भ की तारीख से, भारत राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत किसी 
न्यायालय के किसी आदेश या आज्ञप्ति के विरुद्ध अथवा संबंध में अपीलों 
और याचनाओं को सुनने और निर्णय करने का सपरिषद्‌ सम्राट्‌ का क्षेत्राधिकार, 
जिसमें सम्राट्‌ के परमाधिकार के बल पर सम्राट द्वारा दण्ड विषयक सप्रयोक्‍तव्य 
क्षेत्राधिकार सम्मिलित है, समाप्त हो जायेगा और उस दिन, परिषद्‌ सम्राट्‌ के 
समक्ष लम्बित सब अपीलें और अन्य कार्यवाहियां सर्वोच्च न्यायालय में 
स्थानान्तरित हो जायेंगे और सर्वोच्च न्यायालय उनका निर्णय करेगा।] 


जिसका अर्थ है कि जिस दिन यह संविधान लागू होगा, उस दिन प्रिवी परिषद्‌ 
का क्षेत्राधिकार बिल्कुल समाप्त हो जायेगा। 


दूसरी परिस्थिति जिसके कारण यह विधेयक आवश्यक हो गया है, यह है कि 
यह संविधान लगभग 26 जनवरी, 950 के दिन लागू होना चाहिये। इन दोनों 
परिस्थितियों का प्रभाव यह होगा कि प्रिवी परिषद्‌ को 26 जनवरी 950 के पश्चात्‌ 
किसी अपील या याचिका पर विचार करने का अधिकार नहीं रहेगा, यदि उस दिन 
संविधान लागू हो जाये। किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रिवी 
परिषद्‌ को यह भी क्षेत्राधिकार नहीं रहेगा कि वह उन अपीलों और याचिकाओं 
का फैसला कर सके जो 26 जनवरी 950 को उसके पास लम्बित होंगी। अब 
26 जनवरी 950 को जो स्थिति होगी उसे देखते हुए अब यह स्थिति है। इस 
समय 70 व्यवहार विषयक अपीलें और दस आपराधिक अपीलें प्रिवी परिषद्‌ के 
पास लम्बित हैं। प्रिवी परिषद्‌ ने अपनी अगली बैठक के लिये जो कार्यावली बनाई 
है उसमें 20 अपीलें हैं। यह भी सत्य है कि भारतीय अपीलों के लिये संविधान 
के लागू होने से पहले प्रिवी परिषद्‌ यही एक बैठक करेगी। 


हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार प्रिवी परिषद्‌ के अगले सत्र में केवल 
बीस अपीलों पर विचार होगा जिसका अर्थ यह है कि 26 जनवरी 950 को 
60 अपीलें अनिर्णीत रह जायेंगी और हमें असल में इसी बात पर विचार करना 
है कि “इन 60 अपीलों का क्या किया जाये जो 26 जनवरी 950 को प्रिवी 
परिषद्‌ के समक्ष पड़ी रह जायेंगी?” 


हां, इस प्रश्न को सुलझाने के दो उपाय हैं। एक तो यह है कि प्रिवी परिषद्‌ 
के क्षेत्राधिकार को रहने दिया जाये और उसके पास जितनी अपीलें लम्बित हैं उन्हें 
समाप्त करने दिया जाये। यही प्रक्रिया आयर के संविधान में अनुच्छेद 37 द्वारा 
अपनाई गई थी जिसमें यह लिखा था कि उस संविधान की किसी बात का प्रभाव 
प्रिवी परिषद्‌ के इस क्षेत्राधिकार पर नहीं पड़ेगा कि संविधान की तारीख को उसके 
पास लम्बित सब मामलों को वह निबटा सकेगी। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है, 
हम प्रस्थापित अनुच्छेद 308 खंड (3) के अनुसार, हम प्रिवी परिषद्‌ के पास 
कोई क्षेत्राधिकार नहीं छोड़ना चाहते। हमारा विचार है कि प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार 
को 26 जनवरी 950 के दिन ही समाप्त कर दिया जाये। अतएव उसका यही 
उपाय है कि हम ऐसा उपबन्ध कर दें कि प्रिवी परिषद्‌ का क्षेत्राधिकार समाप्त 
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हो जायेगा, उनका क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय को प्रदान कर दिया जायेगा और 
वे उन सब मामलों को जो 0 अक्तूबर के दिन उनके पास लम्बित हों संघीय 
न्यायालय को हस्तान्तरित कर देंगे, सिवाय उन बीस मामलों के जिनका मैंने पहले 
निर्देश किया है। विधेयक में यही किया गया है। 


अब, श्रीमान, इस विधेयक के विशेष उपबन्धों में आप यह देखेंगे कि खंड 
(2) के द्वारा प्रिवी परिषद्‌ का क्षेत्राधिकार भारत के राज्यक्षेत्र के सब न्यायालयों 
पर से समाप्त हो जाता है। खंड (3) द्वारा संघीय न्यायालय पर प्रिवी परिषद्‌ का 
क्षेत्राधीकार समाप्त हो जायेगा, और खंड 5, खंड 2 और 3 से अगला कदम हे 
क्योंकि उसके द्वारा प्रिवी परिषद्‌ का क्षेत्राधिकार फैडरल न्यायालय को देने की 
प्रस्थापना है। खंड (4) में उन मामलों की चर्चा है जो प्रिवी परिषद्‌ के समक्ष 
लम्बित हैं। यद्यपि खंड (5) के अनुसार प्रिवी परिषद्‌ का क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय 
को प्रदान कर दिया गया है, किन्तु खंड (4) अपवादी खंड है और उसके द्वारा 
कुछ अपीलों और याचिकाओं के विषय में, जो उसके समक्ष लम्बित हैं, प्रिवी 
परिषद्‌ का क्षेत्राधिकार बना रहेगा। वे चार प्रकार की हैं () के अपीलें और प्रार्थनाएं 
जिनमें निर्णय दे दिया गया है किन्तु 0 अक्तूबर तक 34 नहीं निकला 
हो, (2) वे अपीलें जो ।2 अक्तूबर को आरम्भ होने वाली की कार्य-सूची 
में समाविष्ट हैं, (3) वे याचिकाएं जो पहले ही पेश हो चुकी हैं या 0 अक्तूबर 
से पूर्व पेश हो जायें, (4) वे अपीलें और याचिकायें जिन पर प्रिवी परिषद्‌ ने 
निर्णय नहीं दिया है यद्यपि सुनवाई पूरी हो चुकी है। खंड 6 के अनुसार, वे मामले 
जो खंड 4 में उल्लिखित नहीं हैं, स्वयंमेव संघीय न्यायालय में आ जायेंगे चाहे 
वे प्रिवी परिषद्‌ में लम्बित क्‍यों न हों। खंड 7 और 8 में केवल रचना सम्बन्धी 
बातें हैं। 

प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार को कम करते समय यह अनुभव किया गया कि 
भारत शासन अधिनियम, 935 की कुछ धाराओं का निरसन तथा संशोधन करना 
वांछनीय है जो इसके फलस्वरूप आवश्यक हैं और जो संघीय न्यायालय के 
क्षेत्राधकार और शक्तियों के सम्बन्ध में भारत शासन अधिनियम की कुछ असंगतियों 
को दूर करने के लिये भी आवश्यक हैं। जैसा कि मैंने कहा है खंड 3 से भारत 
शासन अधिनियम की धाराओं 208 और 28 का निरसन होता है जो प्रिवी परिषद्‌ 
के और संघीय न्यायालयों से अपीलों के, भारत के बाहर के किसी न्यायालय 
से अपीलों के विषय में है। ये दोनों परिवर्तन विधेयक के फलस्वरूप हें। 


जिन धाराओं को संशोधित करने की प्रस्थापना है वे ये हैं: धारा 25 जो संघीय 
न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विषय में हे, धारा 209 जो निर्णयों और 
आज्ञप्तियों के रूप के विषय में है, धारा 270 जो अन्य न्यायालयों पर संघीय 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विषय में है, और धारा 2!4 जो भारत के बाहर के 
न्यायालयों पर संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विषय में हेै। 


अतएव यह प्रस्थापना है कि इन आवश्यक संशोधनों के द्वारा संघीय न्यायालय के 
क्षेत्राधिकार को पूर्ण और स्वतंत्र बना दिया जाये। निस्सन्देह यह अंतरिम उपाय ही है 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


क्योंकि यह 26 जनवरी 950 तक रहेगा जब कि संविधान लागू हो जायेगा। 
26 जनवरी 950 को, संघीय न्यायालय की शक्तियां वे ही होंगी जो संविधान 
में उल्लिखित हें। 


श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव करता हूं। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है:-- 


“प]ब्व ॥6 3 [0 ४०9५॥ 6 [परांडइवलाणा ए ज्ां$ '/बलु४५ज का (०ालो जा 
7259०० ण पाता १0०28 ॥4 >9८ग।णा$, 007 ८260 ० $०काशा70०' 44, 
949, 96 (९९॥ ॥0 ९णाशंवद््ाणा 099 ॥6 355९॥॥॥७०]५. 


क्या कोई सदस्य उसके विषय में कुछ कहना चाहता है? 


“पं, ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल): श्रीमान, मुझे डॉ. अम्बेडकर 
के संशोधन का समर्थन करने में बहुत प्रसन्‍नता है। यह ठीक ही है कि प्रिवी 
परिषद्‌ का क्षेत्राधिकार, जो हमारी न्यायिक दासता का प्रतीक है, यथासंभव शीत्र 
समाप्त हो जाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि हमारे देश को गणराज्य घोषित करने 
में और प्रिवी परिषद्‌ में कोई संबंध है या नहीं। जब स्वतन्त्रता अधिनियम पारित 
हुआ था, तब वह हमारे लिये काफी संकेत था कि हम प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार 
को समाप्त कर दें। मैं समझता हूं कि कनाडा में भी, जहां संबंध पूर्ववत्‌ है, उस 
सम्बन्ध का समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैंने आज हिन्दुस्तान टाइम्स! 
में पढ़ा 
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[कनाडा की 2]वीं संसद के सत्रारंभ पर सिंहासन की वकक्‍तृता में गवर्नर जनरल 
विस्काउंट एलक्जेण्डर ने यह घोषणा की है कि दो विधेयक पेश किये जायेंगे, 
जिनका उद्देश्य वेस्टमिनस्टर से अधिराज्य के संबंधों को तोड़ना है। 


उनमें से एक विधेयक उच्चतम न्यायालय अधिनियम को संशोधित करने के 
लिये है जिससे कि कनाडा में अन्तिम अपील का न्यायालय वहां का उच्चतम 
न्यायालय ही बन जायेगा।] 


अतः मैं समझ नहीं पाता हूं कि आज हम जो बात कर रहे हैं वह बहुत 
पहले क्‍यों नहीं की गई। 947 में जब संविधान सभा के विधायक भाग में संघीय 


संविधान का मसौदा [2509 


न्यायालय की शक्तियों को बढ़ाने का एक विधेयक रखा गया था, तब अजमेर-मेरवाडा 
को उन उच्च न्यायालयों में समाविष्ट नहीं किया गया था जहां से प्रिवी परिषदों 
के स्थान पर संघीय न्यायालय को अपीलें जानी थीं, क्‍योंकि अजमेर-मेरवाड़ा में 
न्यायिक आयुक्त का ही न्यायालय है। किन्तु उस समय हमने, बहुत से लोगों ने, 
यह संकेत किया था कि एक दम ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे प्रिवी परिषद्‌ 
का यह क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाये। 


आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में हम गत दो वर्षों से यह प्रयत्न कर रहे 
हैं कि प्रिवी परिषद्‌ का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाये। विधान-सभा में हमने एक 
विधेयक पारित किया था--डॉ. हरिसिंह गौड़ ने सूचना दी थी और मैंने विधेयक 
को पेश किया था--और बाद में मेरे कहने पर उसे प्रवर समिति में भेज दिया 
गया था। किन्तु प्रवर समिति में यह पता लगा कि संविधान-सभा के उस भाग 
को वैसी विधि बनाने का अधिकार नहीं था। अतएव संविधान सभा के अंतिम सत्र 
की समाप्ति से पूर्व, श्री नज़ीरुद्दीन अहमद और मैंने अगस्त के पूर्व ही, प्रिवी 
परिषद्‌ की शक्तियों को समाप्त करने के लिये एक विधेयक भेजा था। हम चाहते 
थे कि क्षेत्राधधिर को एक दम समाप्त कर दिया जाये। किन्तु दुर्भाग्य से उस 
विधेयक की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। मुझे प्रसन्‍नता है कि आखिर इस सत्र 
के अन्तिम दिन, यह विधेयक पेश कर दिया गया हेै। 


इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अधीर होने 
का केवल यही कारण नहीं है कि हमारी न्यायिक दासता समाप्त हो जाती है किन्तु 
मैं मसौदा-समिति को उनके मसौदे पर बधाई देना चाहता हूं कि वह मेरे मसौदे 
से कहीं अधिक उत्तम है। यह भी कारण हो सकता है कि उन्होंने इस प्रश्न पर 
विचार करने में इतना समय लगाया। विद्यमान रूप में इस मसौदे के दो भाग हें, 
एक प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने के सम्बन्ध में है और दूसरा 
संघीय न्यायालय को तत्स्थायी क्षेत्राधिकार प्रदान करने के विषय में है। मुझे प्रसन्नता 
है कि खण्ड 5 भी रख दिया गया है क्‍योंकि उसका मजमून वास्तव में अनुच्छेद 
308 में नहीं आता था। अनुच्छेद 308 का प्रभाव यही है कि प्रिवी परिषद्‌ का 
क्षेत्राधकार समाप्त हो जायेगा। किन्तु उससे प्रिवी परिषद्‌ का क्षेत्राधिकार संघीय 
न्यायालय को नहीं मिलता था। अब खंड 5 द्वारा प्रिवी परिषद्‌ का क्षेत्राधिकार संघीय 
न्यायालय को मिल जायेगा। आपराधिक मामलों में प्रिवी परिषद्‌ को जो क्षेत्राधिकार 
प्राप्त था वह विशेष प्रकार का था जो उसी राज्य की प्रिवी परिषद्‌ को प्राप्त हो 
सकता था जहां राजतन्त्र हो। अब खंड 5 में ये शब्द हैं “भारतीय अपीलों और 
याचिकाओं को सुनने और निर्णय करने का वही अधिकार जो सपरिषद्‌ राजा महोदय 
को प्राप्त है चाहे राजा के परमाधिकार के बल पर या अन्यथा।” अतएवं खंड 
5 के अंतर्गत ये शक्तियां संघीय न्यायालय को हस्तान्तरित कर दी गई हें। 


जब मैं अपने संशोधन पर आऊंगा तब मैं बताऊंगा कि यह अपीलों आदि 
विषयक साधारण क्षेत्राधिकार से कितना भिन्न है। इस समय मुझे उस पर अधिक 
कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में केवल आपको यह बात 
कहना चाहता हूं कि खंड 9 में संघीय न्यायालय को व्यवहार विषयक शक्तियों 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


का उल्लेख है पर खंड 5 में संघीय न्यायालय को आपराधिक शक्तियां प्रदान करने 
के पश्चात्‌ उनके विषय को कोई उल्लेख नहीं है और मैंने उस कमी को पूरा 
करने का प्रयत्न किया हे। 


इसी प्रकार खंड 4 के विषय में, जिसमें वे अपवाद दिये गये हैं जिनके अनुसार 
कुछ मामलों के सम्बन्ध में प्रिवी परिषद्‌ का क्षेत्राधिकार जारी रहेगा, मेरा नम्न निवेदन 
है कि हमें वास्तव में ऐसे मामलों में प्रिवी परिषद्‌ का कोई क्षेत्राधिकार नहीं रहने 
देना चाहिये, जिनके विषय में अब तक परिषद्‌ ने कुछ नहीं किया है। मेरे विचार 
में ऐसे मामले, जिनमें प्रिवी परिषद्‌ ने कुछ नहीं किया है, एक दम संघीय न्यायालय 
में स्थानान्तरित हो जाने चाहियें। आखिर अपील की याचिका में दो भाग होते हें। 
सर्वप्रथम याचिका स्वतः ही रजिस्ट्रार के पास जमा करा दी जाती है और रजिस्ट्रार 
अपील को औपचारिक रूप में जमा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। फिर 
पहली सुनवाई में प्रश्न पर विचार करके री दे दी जाती है। उचित तो यह 
है कि जो अपीलें केवल जमा ही कराई गई हैं उनके विषय में समस्त कार्यवाही 
भारत में होनी चाहिये क्योंकि अब तक उनके विषय में प्रिवी परिषद्‌ में कुछ 
हुआ ही नहीं है। 


जिन मामलों में कुछ किया जा चुका है, जहां वे अन्तिम रूप में प्रिवी परिषद्‌ 
में पेश किये जा चुके हैं, जहां लोगों ने वकीलों आदि पर लाखों रूपये व्यय कर 
दिये हैं, उन मामलों को प्रिवी परिषद्‌ सुन ले, जो कि बीस ही हैं जैसा कि 
डॉ. अम्बेडकर ने संकेत किया है। किन्तु कोई कारण नहीं है कि जिन मामलों 
में याचिकाओं को प्रिवी परिषद्‌ में केवल जमा ही किया गया है, जिन पर प्रिवी 
परिषद्‌ को क्‍यों विचार करने दिया जाये और मंजूरी या नामंजूरी का प्रश्न निश्चय 
क्यों करने दिया जाये। मैं तो कम से कम यही समझता हूं कि जहां तक उस 
मामले का वैधानिक पहलू है, हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उन मामलों 
में समस्त कार्यवाही भारत में ही हों। खंड 5 (2) में लिखा है कि चाहे मंजूरी 
दे दी गई हो फिर भी आगे की कार्यवाही भारत में होगी। किन्तु मैं समझता हूं 
अधिक वैधानिक और अधिक न्यायपूर्ण बात यह है कि समस्त कार्यवाही भारत 
में ही हो। 


लम्बित मामलों के विषय में यह बात कि जहां तक कोई ऐसे मामले हों जो 
प्रिवी परिषद्‌ द्वारा निबटाये न गये हों और उन्हें 949 के इस सत्र में न समाप्त 
किया गया हो, मुझे आशा है कि वे सब असमाप्त मामले यहां आ जायेंगे, क्‍योंकि 
आगे प्रिवी परिषद्‌ से संबंध रखने से कोई प्रयोजन नहीं है, मैंने एक संशोधन भेजा 
है किन्तु इस समय मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। श्रीमान, मैं प्रस्ताव का 
समर्थन करता हूं। 


*श्री नज़ीरूद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं इस 
विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। इस मामले में पहले 
ही अनावश्यक रूप में विलम्ब हो गया है, किन्तु मुझे हर्ष है कि यह अंततः 
आ गया हे। 


संविधान का मसौदा [25] 


इस समय मुझे दो बातें निवेदन करनी हैं। एक यह प्रश्न है कि उन अपीलों 
का क्या होगा हो संघीय न्यायालय के विनिश्चय की अपीलें हैं। इस विधेयक द्वारा 
प्रिवी परिषद्‌ को बिल्कुल वर्जन कर दिया है कि वह उन पर विचार नहीं कर 
सकती और वे समाप्त हो जायेंगी। मेरा निवेदन है कि इससे बहुत कठिनाई होगी। 
मेरा निवेदन है कि जो अपीलें प्रिवी परिषद्‌ में इस आधार पर दाखिल कर ली 
गई हैं कि संघीय न्यायालय ने उनके विषय में अनुमति दे दी थी या स्वयं प्रिवी 
परिषद्‌ ने अनुमति दे दी थी, उन अपीलों को इस प्रकार समाप्त नहीं करना चाहिये 
क्योंकि जब अपीलें जमा करा दी गईं तो अपीलकर्ताओं को एक प्रकार से निहित 
अधिकार मिल गया क्‍योंकि उन्हें सुनवाई का तथा औपचारिक रूप में निर्णय करने 
का अधिकार हो गया। यह अधिकार अब उनसे छीना जा रहा है। कई ने उन 
पर बहुत रुपया व्यय किया होगा। इससे सचमुच कठिनाई हो जायेगी। 


दूसरी चीज जिस पर में डॉ. अम्बेडकर का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, 
खंड 0 है। खंड 0 के विषय में व्यवहार प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित प्रक्रिया 
को बनाये रखा गया है। वे उपबन्ध हैं--व्यवहार प्रक्रिया की संहिता धाराएं 09, 
0, । और उसी संहिता का आदेश 45। जहां तक इन धाराओं का सम्बन्ध 
है वे इस विधेयक के कारण बिल्कुल व्यर्थ नहीं हो जायेंगी। उनमें कुछ प्रारंभिक 
बातें हें जो उच्च न्यायालय के निर्णयों से प्रिवी परिषद्‌ में अपीलें करने के विषय 
में हैं। वे उपबन्ध केन्द्रीय विधान-मंडल के एक पूर्ववर्ती कानून में जो 94 में 
पारित हुआ था, 944 के अधिनियम 2] में पूरी तरह आ जाते हैं और विद्यमान 
विधेयक के खंड 9, उपखंड (2) में भी आ जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इस 
विधेयक के खंड 0 से व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा 944 के अधिनियम 2 
के उपबन्धों में विरोध उत्पन्न हो जायेगा। 937 के अनुकूल आदेश द्वारा, व्यवहार 
प्रक्रिया संहिता की धारा -क और आदेश 45 का नियम 7 बढ़ाये गये थे। 
किन्तु 494॥ के अधिनियम द्वारा, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा -क तथा 
आदेश 45 के नियम 7 का निरसन कर दिया गया था और उस अधिनियम द्वारा 
संघीय न्यायालय को अपने नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। उस शक्ति 
के अनुसार, संघीय न्यायालय नियम बना चुका है और अपीलों संबंधी प्रक्रियात्मक 
मामले उनमें आ जायेंगे। उन नियमों को देखते हुए, जो पूर्ण हैं, यह प्रगट है कि 
उन नियमों और व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों में विरोध हो जायेगा। मैं माननीय 
सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे खंड ]0 को बनाये रखने की वांछनीयता पर 
विचार करें। जब उस पर विचार होगा तब मैं विस्तृत बातें कहूंगा, किन्तु अभी 
मैं केवल इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट कर देता हूं। कि यह खंड व्यर्थ हे। 
श्रीमान, सामान्यतः: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। 


*अ्री बी.एन. मुनावल्‍ली (बंबई के राज्य): अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की 
भाषा बहुत ध्यानपूर्वक निश्चित की गई है और उन सब कठिनाइयों को हटा दिया 
गया है जो अब तक अनुभव की जा रही थीं। माननीय पंडित ठाकुरदास भार्गव 
ने कहा है कि वे सब अपीलें जो प्रिवी परिषद्‌ में नहीं सुनी गई हैं। संघीय न्यायालय 
में स्थानान्‍्तरित कर दी जायें। किन्तु हमें प्रिवी परिषद्‌ की प्रक्रिया पर भी ध्यान 
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देना चाहिये। कुछ अपीलों के विषय में जो पहले ही रजिस्टर की जा चुकी हैं 
यह तो स्वाभाविक है ही कि उनके विषय में कुछ कार्य होना ही चाहिये। अतएव 
यद्यपि उन अपीलों पर प्रिवी परिषद्‌ में सुनवाई नहीं होगी तथापि यह युक्‍क्तियुक्त 
है कि जो अपीलें रजिस्टर हुई हैं उन्हें विनिश्चय के लिये प्रिवी परिषद्‌ के पास 
छोड दिया जाये। किन्तु अब जब कि विधेयक 0 अक्टूबर 949 को लागू होगा 
तब तक अपीलें संघीय न्यायालय में निहित हो जायेंगी। और यदि प्रिवी परिषद्‌ 
के लिये कुछ अपीलें हैं जिन्हें उच्च न्यायालय ने प्रमाणित कर दिया है तो उनके 
लिये संघीय न्यायालय में अपील का भी उपबन्ध कर दिया गया है। इन परिस्थितियों 
में में नहीं समझता कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये विधेयक में कोई परिवर्तन 
किये जाने चाहियें। 


मेरे माननीय मित्र श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने कहा था कि उन लोगों का अधिकार 
छिन गया है जो संघीय न्यायालय के विनिश्चय के विरुद्ध प्रिवी परिषद्‌ से अपील 
कर सकते थे। किन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। तथ्य यह है कि यदि उन्होंने 
प्रिवी परिषद्‌ में अपील कर दी है और यदि वह अपील रजिस्टर हो चुकी हे 
तो प्रिवी परिषद्‌ उन्हें सुनेगी। ऐसी हालत में कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। 
विधेयक में प्रत्येक आकस्मिकता के लिये उपबन्ध कर दिया गया है और प्रत्येक 
शिकायत को दूर कर दिया गया है जो अब तक दूर नहीं हुई थी। अतः मैं इस 
विधेयक से सहमत हूं और इसका पूरे हृदय से समर्थन करता हूं। 


*डॉ. बख्शी टेकचन्द (पूर्वी पंजाब : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं डॉक्टर 
अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्थापना का समर्थन करने के लिये और अपने माननीय 
मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ 
हू। 

*पं, ठाकुरदास भार्गवः अभी तक कोई संशोधन पेश नहीं किया गया हे। 

*डॉ. बख्णशी टेकचन्दः ओह, अभी तक संशोधन पेश नहीं हुआ है। 


आज का दिन मैं कह सकता हूं इस देश के इतिहास में एक चिरस्मरणीय 
दिवस है। पूरे 75 वर्ष पश्चात्‌ इस देश का ब्रिटेन के साथ न्यायिक संबंध समाप्त 
हो रहा है। माननीय सदस्यों को शायद पता होगा कि 774 में ही, संसद के 
एक अधिनियम द्वारा, जो उससे विगत वर्ष में पारित हुआ था, बंगाल प्रान्त के 
फोर्ट विलियम में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ था। उस अधिनियम में एक 
उपबन्ध रखा गया था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों, आज्ञप्तियों और आदेशों 
के विरुद्ध अपीलें इंग्लिस्तान की प्रिवी परिषद्‌ में जा सकेंगी। ।800 में एक उच्चतम 
न्यायालय की स्थापना मद्रास में हुई और 823 में बंबई में भी एक उच्चतम 
न्यायालय स्थापित हुआ, और इन तीनों न्यायालयों से अपीलें इंग्लिस्तान के न्यायालय 
को नियमित रूप से जाती थीं। 833 में ब्रिटिश संसद ने न्यायिक समिति अधिनियम 
पारित किया था जिसके अधीन प्रिवी परिषद्‌ ने एक समिति नियुक्त की जो भारत 
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और उपनिवेशों से अपील सुनेगी, जिसमें वे व्यक्ति होते थे जिन्हें न्यायिक या वेधानिक 
अनुभव होता था। 833 से अब तक वह महान निकाय इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
करता था। 


इस कालावधि में, मैं कह सकता हूं, प्रिवी परिषद्‌ देश के न्यायिक प्रशासन 
में बहुत एकताकारक शक्ति रही है, और मैं, आपकी अनुमति से, उस कार्य की 
अत्यन्त सराहना करना चाहता हूं जो उसने किया है। एक समय था जब कि उच्च 
न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीश नहीं होते थे और जब वकीलों की संख्या भी 
बहुत सीमित थी, उस समय प्रिवी परिषद्‌ ने हिन्दू विधि के रहस्यों का उद्घाटन 
किया, मुस्लिम विधि के दस सिद्धान्तों को निश्चित किया, और स्पष्टत: उन प्रथाओं 
का निरूपण किया जो देश में प्रचलित थीं। प्रिवी परिषद्‌ के लार्डों ने समय-समय 
पर विविध भारतीय विधियों का स्पष्टीकरण बिल्कुल निष्पक्ष भाव से किया हे। 
उन्होंने वे सिद्धान्त निश्चित किये हैं जिन पर देश का न्याय-प्रशासन आधारित था। 
निस्संदेह उनसे कभी-कभी भूल चूक हुई है, किन्तु फिर भी प्रिवी परिषद्‌ का महान 
एकताकारक प्रभाव था और कई बार उसने देश के न्यायालयों को उन आधारभूत 
विधि सिद्धान्तों का स्मरण कराया था जिन पर आपराधिक मामलों में नन्‍्याय-प्रशासन 
अवलम्बित है। समय पूरा होने पर यह लम्बा संबंध समाप्त हो रहा है, जो अनिवार्य 
४ क्योंकि अब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। यह पहली बात है जो मुझे कहनी 

| 


इस विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में, हमें बताया जा चुका है कि हमारी 
लगभग 80 अपीलें, या ठीक-ठीक कहिये तो 79 अपीलें, इस समय प्रिवी परिषद्‌ 
में लम्बित हैं। इनमें से 3। व्यवहार-विषयों की अपीलें तो साधिकार पेश की गई 
हैं और इनके संबंध में अभिलेख प्रथम फरवरी 948 से पूर्व ही इंग्लिस्तान पहुंच 
चुके थे, जिस दिन संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार हुआ। 38 व्यवहार 
अपीलें भी भारत के उच्च न्यायालयों से गई हैं जिनमें विशेष अनुमति दी गई 
है। और अपीलें प्रिवी परिषद्‌ में सुनवाई के लिये मंजूर कर ली गई हैं। आपराधिक 
विषयों की केवल दस ही अपीलें हैं जिनमें विशेष अनुमति दी जा चुकी है। जैसा 
कि माननीय सदस्यों को पता ही होगा, आपराधिक मामलों में प्रिवी परिषद्‌ को 
साधिकार अपील नहीं की जा सकती। केवल लार्डों की विशेष अनुमति से ही वहां 
आपराधिक विषयों की सुनवाई हो सकती है। दस मामलों में ऐसी अनुमति दे दी 
गई है और उन पर विचार होने ही वाला है। लम्बित मामलों की यह पूरी सूची 
है। यद्यपि इन 79 मामलों में से 72 मामलों के अभिलेख इंग्लिस्तान में प्राप्त ही 
हो चुके हैं और 4 मामलों में अपील की याचनायें जमा की जा चुकी हें। 


एक और प्रकार के मामले हैं जो विद्यमान विधि के अंतर्गत प्रिवी परिषद्‌ में 
जाते हैं, वे हैं भारत के संघीय न्यायालय से उन मामलों की अपीलें जिनमें भारत 
शासन अधिनियम, 935, का या उसके अंतर्गत बनाये गये परिषद्‌-आदेशों का या 
स्वतंत्रता अधिनियम का निर्वचन अंतर्ग्रत्त है। किन्तु इस समय संघीय न्यायालय से 
कोई अपील प्रिवी परिषद्‌ के समक्ष लम्बित नहीं है। अतएवं यह प्रश्न नहीं उठता। 
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इन 79 अपीलों में से, यह संभव है कि लगभग 20 ही अगले वर्ष 26 जनवरी 
से पूर्व सुन ली जायेंगी, जब यह आशा की जाती है कि नया संविधान लागू होगा। 
यदि इस समय इन मामलों को भारत में ले भी आया जाये तो उन मुकदमे वालों 
को भी बहुत कठिनाई होगी जिसने हजारों रुपये खर्च करके अभिलेख छपवायें हें 
तथा इंग्लिस्तान भेजे हैं, वहां वकील आदि किये हैं। अतएवं यह बहुत उचित उपबन्ध 
है कि जितनी अपीलें 26 जनवरी तक वहां सुनकर निश्चित को जा सकती हैं 
उनकी सुनवाई और निर्णय वहीं होने दिया जाये। जो मामले उस समय तक समाप्त 
नहीं हो सकते हैं उन्हें स्वत: ही भारत को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। 


अन्य मामले आपराधिक अपीलों से सम्बद्ध हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं वे 
ऐसे मामले हैं जिनमें विशेष अनुमति दे दी गई है। वे मुख्यतः ऐसे मामले हैं जिनमें 
अपीलकर्त्ता प्राय: मृत्यु दंड प्राप्त हैं या आजन्म कारावास प्राप्त हैं अथवा लम्बा 
कारावास भोग रहे हैं। इन व्यक्तियों का मुकदमा बहुत पहले चला था, और बहुत 
लम्बी कार्यवाही के पश्चात्‌ उनके मामले प्रिवी परिषद्‌ पहुंचे हैं और शीघ्र ही उनका 
निर्णय होने वाला है। मैं कह सकता हूं कि इन मामलों को भारत वापस मंगवाना 
बहुत अवांछनीय होगा, वरन्‌ अत्याचार पूर्ण होगा, क्योंकि उससे अन्तिम विनिश्चय 
में कई मासों का विलम्ब हो जायेगा तथा अपीलकर्त्ताओं को अधिक व्यय करना 
पड़ेगा। 


तीसरी प्रकार के भी कुछ मामले हैं जिनके विषय में मेरे माननीय मित्र पंडित 
ठाकुरदास भार्गव ने कुछ बातें कहीं हैं। वे ऐसे मामले हैं जिनमें आपराधिक विषयों 
की अपील के लिये प्रिवी परिषद्‌ से अनुमति मांगी गई है, किन्तु उन पर अभी 
तक सुनवाई नहीं हुई है। अब उनके विषय में क्‍या स्थिति होगी? दो उपाय संभव 
हैं। एक तो यह कि इन याचिकाओं को एक दम संघीय न्यायालय में स्थानान्तरित 
करने का उपबन्ध कर दिया जाये। पंडित ठाकुरदास भार्गव इसी उपाय का समर्थन 
करते प्रतीत होते हैं। दूसग्ग उपाय यह है, जिसका विधेयक में उपबन्ध है, कि 
उन्हें परिषद्‌ के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई के लिये रखा जाये। मेरा निवेदन है कि 
विधेयक का यह उपबन्ध काफी युक्तियुक्त है। इन मामलों में, याचकों ने, जिनमें 
अधिकांश मृत्युदंड प्राप्त हैं जिसको पुष्टि उच्च न्यायालयों ने कर दी है, प्रिवी परिषद्‌ 
से अपील करने की अनुमति मांगी है। ये याचिकाएं वहां जमा की जा चुकी हैं 
और प्रारंभिक सुनवाई कुछ दिनों में ही होने वाली है। सुनवाई के समय परिषद्‌ 
कुछ मामलों में अनुमति देने से इन्कार कर सकती है। ऐसा होने पर मामला समाप्त 
हो जायेगा। दूसरी संभावना यह है कि वे अनुमति दे दें और फिर अपीलों की 
अन्तिम सुनवाई के लिये मंजूर कर लिया जाये। विधेयक में उपबन्ध रख दिया 
गया है कि यदि अनुमति दे दी जाये तो वे मामले स्वत: भारत को स्थानान्तरित 
कर दिये जायेंगे और इन अपीलों का अंतिम निबटारा भारत में संघीय न्यायालय 
या उच्चतम न्यायालय में होगा। मेरे विचार में श्रीमान, यह बहुत युक्तियुक्त और 
क्रियात्मक उपबन्ध है और मेरा निवेदन है कि इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। यह 
वांछनीय नहीं है कि इन दंड-प्राप्त लोगों की वेदन को अधिक लम्बा किया जाये 
किन्तु यही अभिष्ट है कि उन्हें यथासंभव शीघ्र सुनकर समाप्त कर दिया जाये। 
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एक माननीय सदस्य का एक अन्य सुझाव यह है कि संघीय न्यायालय को 
क्षेत्राधकार दे दिया जाये कि वह 0 अक्तूबर के स्थान पर 20 सितम्बर से ही 
अनुमति की याचिकाओं को सुन सकें। मैं निवेदन कर सकता हूं कि इससे वास्तव 
में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। प्रिवी परिषद्‌ के नियमों के अनुसार, उसका अगला 
सत्र (॥008०॥॥85 (077) 0 अक्तूबर से आरम्भ होगा। और उस तारीख से पहले 
किसी याचिका की सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है, आज कल प्रिवी परिषद्‌ 
की छुट्टी है। प्रिवी परिषद्‌ के नियमों के अनुसार उन मामलों की सूची, जो अगले 
(॥008०॥॥95) सत्र में सुनवाई के लिये पेश होंगे, 23 सितम्बर से पूर्व प्रकाशित 
नहीं की जा सकती, जब तक कि न्यायलार्ड विशेष आदेश न दे। अतएव विधेयक 
का यह उपबंध बहुत संतोषजनक तथा समुचित है मेरा निवेदन है कि इस विधेयक 
में बहुत अच्छे अंतर्कालीन उपबन्ध हैं जिससे कि थोड़े से मामलों की सुनवाई की 
अन्तरिम काल में वहां व्यवस्था हो जायेगी। जिससे मुकदमे वालों का कम से कम 
खर्च हो, और अधिकत: मामलों को भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थानान्तरित 
कर दिया जाये। अतः मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 


“अध्यक्ष: क्या इस प्रस्ताव पर अधिक वाद-विवाद आवश्यक हे? 
“माननीय सदस्यगण: नहीं, श्रीमान। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“पक ॥6 3 [0 ४०9५॥ 6 [पांडइवलाणा ता ज्ांड //बलु४ज का (०पालो का 
7९59९० ण गावरगा [0९25 भाव 9९05, व70470८९6 णा $6छाथाए0 4, 
949, 96 (2९९॥ ॥0 ९णाशंवद्बाणा 09 ॥6 355९०॥॥॥७०।५. 


[कि भारतीय अपीलों तथा याचिकाओं के विषय में सपरिषद्‌ बादशाह महोदय 
के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने सम्बन्धी विधेयक पर, जो सितम्बर 949 को 
पेश किया गया था, सभा विचार करे।] 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
खंड 2 
“अध्यक्ष: खंड 2। पहला संशोधन (संख्या 8) श्री नज़ीरुद्दीय अहमद के नाम 
से है। 
*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि खंड 2 के उप-खंड () में, 'ल्ाशाका), क्रात 5६५४९ 35 #शालाशभीलः 
एा०जं१०१ 00 59056 ०, 997०४।५” इन शब्दों के स्थान पर “शांशांक्षा। था0, 
58५९ 35 ॥ठालाशभीट' एा0शं१०१, 00 059086 ए ४7०४५? ये शब्द 
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[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद] 

अथवा, विकल्प से, 
“हाटाशिा। थ्ात (58४९ 85 हटालाशभीशः छा0जं१०१) 00 059056 ण 397००५! ये 
शब्द 

अथवा, विकल्प से, 


शलाका] भा0१ (5१ए९० 35 ॥ठागा।श्षीशः [70ए०0०0) 00 05908 ० 07०95! ये 
शब्द रख दिये जायें।” 


श्रीमान, ये संशोधन रचना सम्बन्धी हैं, किन्तु उन्हें मसौदा-समिति पर नहीं छोड़ 
जा सकता, क्‍योंकि उसका विधेयक से कोई संबंध नहीं है, और हमारे नियमों के 
अन्तर्गत उन्हें माननीय प्रस्तावकक सदस्य पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। 


मेरा अगला प्रस्ताव है: 
“कि खंड 2 के उप-खंड () में, “ ८0प्/' शब्द के स्थान पर '(00फ्रा! 
(बड़े ” से) शब्द रख दिया जाये।” 


मैं संशोधन संख्या 0 को पेश नहीं कर रहा हूं क्‍योंकि उसे पंडित ठाकुरदास 
भार्गव पेश करेंगे जिनका उससे अधिक संबंध हे। 


श्रीमान, में अब अपने अगले संशोधन संख्या 2 को पेश करता हूं- 

“कि खंड 2 के उप-खंड (2) में, 

(क) "6 १७००४ भाव ए०ां।णा5” इन शब्दों के स्थान पर “#व 2एए०व 0 
4 09०77णा' ये शब्द तथा 


(ख) परतंभा 27०४५! इन शब्दों के स्थान पर ग्राक्रत्षा 407०० ये शब्द, 
तथा गञातांत्रा 9८7०5” के स्थान पर परातरश्ा 9०707 ये शब्द रख 
दिये जायें।” 

वे सब रचना संबंधी हैं। 


“पं, ठाकुरदास भार्गव: श्रीमान, मेरा संशोधन संख्या 0 वास्तव में संशोधन 
संख्या 4 के फलस्वरूप ही है। यदि संशोधन संख्या 4 स्वीकृत नहीं होता तो 
संशोधन संख्या 0 का प्रश्न ही नहीं उठेगा। अतएव आपकी अनुमति से मैं संशोधन 
संख्या 40 को तब पेश करूंगा जब कि सदन खंड 3 को समाप्त कर चुकेगा, 
जिसका मेरे संशोधन संख्या 4 से संबंध हे। 


“अध्यक्ष: में नहीं जानता कि यह कैसे हो सकता है। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान, यदि मेरे मित्र महोदय खंड 3 
को पढ़ेंगे तो उसमें यह बात आ जाती है। फ८0८४] ०0०णा" के लिये खंड 3 
के उपखंड (2) में उपबन्ध है। इसीलिये खंड 2 में ये शब्द हैं '0क० पा 
॥6 #€0छाव (0प्रा। 
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*पं, ठाकुरदास भार्गव: इस सूची में ये खंड (2) में है और मेरा संशोधन 
उसी के विषय में है। 


“अध्यक्ष;॥ आप इस समय इसे छोड सकते हें। 


*गाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: में संशोधन को स्वीकार नहीं करता। यह 
सर्वथा अनावश्यक हे। 


*भ्री बी. दास (उड़ीसा : जनरल): मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 
“कि खंड 2 के उप-खंड () में, “ण ०॥०ए्ां5०' ये शब्द हटा दिये जायें।” 


श्रीमान, मेरे लिये यह बहुत अपमानजनक है कि आप 26 जनवरी 950 को 
भारत को गणराज्य स्थापित कर दें, उसके पश्चात्‌ भी राजा की कुछ शक्तियां बनी 
रहें। हमारे विधिविद्वान डॉ. अम्बेडकर तथा श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का ख्याल 
है कि प्रिवी परिषद्‌ को आपराधिक मामलों में कुछ शक्तियां हैं। श्रीमान, हमने राजा 
को विस्थापित कर दिया है। फिर राजा महोदय का परमाधिकार कहां हे? मैं नहीं 
चाहता कि कोई ऐसी कमी रहने दी जाये जिससे हमारे ऊपर ब्रिटिश राष्ट्र का 
प्राधिकार, किसी रूप में “0 ०॥८एां5८” इन शब्दों को प्रविष्ट करके, स्थायी बना 
दिया जाये? मेरे मित्र जो प्रसिद्ध वकील हैं जैसे मुंशी आदि यह कह सकते हैं 
कि मुझे कानून नहीं आता। किन्तु मैं अपने राजनैतिक अधिकारों को जानता हूं। 
मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी प्रकार भारत के पुराने स्वामियों, अंग्रेज़ राजा या 
अंग्रेज पारषदों की प्रभुता के अन्तर्गत रहना पड़े। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं नहीं समझता कि ये संशोधन 
बहुत अपेक्षित हैं, क्‍योंकि प्रिवी परिषद्‌ का क्षेत्राधिकार भी कानून द्वारा प्रदत्त 
परमाधिकार पर निर्भर हो सकता है। अतएव, “० ००5०” ये शब्द नितान्त 
अपेक्षित हैं। हम केवल उसी क्षेत्राधिकार को पूर्णतः समाप्त नहीं करना चाहते जो 
परमाधिकार पर निर्भर है वरन्‌ उसे भी समाप्त करना चाहते हैं जो अन्य साधनों 


पर निर्भर है। 
“अध्यक्ष: अब मैं संशोधनों पर मत लेता हूं। 
प्रश्न यह हैः 


“कि खंड 2 के उप-खंड () में, 'लाशाक्षा।, क्ात 5६५४९ 85 #शालाशभीलः 
एा०जं१०१ 00 059056 ० 997०4।5” इन शब्दों के स्थान पर “शंशाक्षा। थ्ा0, 
58५९ 35 हटालाशभीश' छा0ए१०१, 00 95905० एण 377०85” ये शब्द 


अथवा, विकल्प से 


“हाटलिाशिा। थ्ात (58४९ 85 हठटालाशभीशः छा0ज॑१०१) 00 त59056 ण 397००5! ये 
शब्द 


अथवा, विकल्प से, 


शलाका] भ0१ (४8ए९० 35 ॥ठगा।क्षील [70ए00०0) 00 05908 ० ॥07०95' ये 
शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि खंड 2 के उप-खंड () में, “ ८0प्/' शब्द के स्थान पर '(00फ्रा! 
(बड़े ” से) शब्द रख दिया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि खंड (2) के उप-खंड (]) में, “० ०॥०एआ5९०' ये शब्द हटा दिये 
जायें।” 
संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि खंड 2 के उप-खंड 2 में, 
(क) "6 १०००४ भाव एथांएणा5” इन शब्दों के स्थान पर “#व 2एए०व 0 
3 9०ग70०7 ये शब्द, तथा 


(ख) 7गाताक्षा ॥070००5$? इन शब्दों के स्थान पर पाता 7९०95 ये शब्द, 
तथा [कक्षा 9०7०5! के स्थान पर ञातंभा 9०४४०7' ये शब्द रख 


दिये जायें।” 

संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
*अध्यक्ष: अब मैं खंड 2 पर मत लूंगा। प्रश्न यह हैः 
“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया। 
खंड 3 
*थ्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव (मैसूर राज्य): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने किसी 
संशोधन को पेश नहीं कर रहा हूं। 

*पं, ठाकुरदास भार्गव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि खंड 3 के उप-खंड (2) के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:- 


(2) श्वञाए्र (62० 0०९८वाश2१5 >थाग्राए 97 शाप णए 5€टांणा 208 
गगााल्वांआटाए ए>र्शणर ॥6 १एणा682०व १939 7? ज्ां$ ००४५७ वा 
(0पालं। शी] 96 ॥थार्शलआारत 00 ग6 #स्वदाबों (0पफा भाव ॥6 
(70५670-00ालावा शीत, ॥ ०णा5हप्रॉक्चाणा शांत 6 (ार्ड उप्छ०८ 
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ण गाव, ॥4706 काफक॒श' थाव 5ग्रॉ॥06 क्राभाएशाशाहड 0 गीला 
वाक्छ089 भाव 2 इप्रता [7#0९०९९वका2१5$ एछशावाए ० 6 #टवटावओं 
(0फा शीश] 20४6 ० ॥6 १एणा686 999. 7 


[(2) को विधि-संबंधी कार्यवाही, जो धारा 208 के आधार पर नियुक्त दिवस 
से सद्यपूर्व सपरिषद्‌ राजा महोदय के समक्ष लम्बित होगी, संघीय न्यायालय 
को स्थानान्तरित हो जायेगी और गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति से परामर्श करके उस कार्यवाही को निबटाने के लिये उचित 
व्यवस्था भी करेगा और संघीय न्यायालय के समक्ष लम्बित ये सब 
कार्यवाहियां नियुक्त दिवस को समाप्त हो जायेंगी।] 


इस खंड के विषय में मेरा निवेदन है कि यह समझना आसान है कि यदि 
आप किसी को कोई अधिकार देते हैं तो साधारणत: उन्हें उनसे वंचित नहीं किया 
जाना चाहिये। अब संघीय न्यायालय के आदेशों के सम्बन्ध में कई व्यक्तियों को 
शिकायत है। इस समय उपाय यह है कि वे प्रिवी परिषद्‌ से अपनी शिकायत 
दूर करवा सकते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने इन कार्यवाहियों के विरुद्ध याचिकाएं 
और अपीलें की होंगी। खंड 2 का उद्देश्य उन कार्यवाहियों को केवल रोकना है। 
अब हम ऐसा अधिनियम पारित कर रहे हैं जिससे प्रिवी परिषद्‌ की शक्तियां समाप्त 
हो जायेंगी। अत: कोई कारण नहीं है कि इन लोगों को उन अधिकारों से वंचित 
किया जाये। किन्तु मुझे एक कठिनाई दिखाई देती है। यदि न्यायाधीशों ने उन 
विनिश्चयों में भाग लिया है जिनके विरुद्ध प्रिवी परिषद्‌ में अपील की गई है 
तो ऐसी कार्यवाहियों या अपीलों को निबटाने के लिये उन्हीं न्यायाधीशों को रखना 
कठिन होगा। किन्तु उस कठिनाई को दूर करने के लिये यह आदेश निकाला जा 
सकता है। कि जिन न्यायाधीशों ने पहले के आदेशों की कार्यवाही में भाग नहीं 
लिया था वे ही बेंच में हों या कोई और उपबन्ध किया जा सकता है। यह बात 
भारत के मुख्य न्यायाधिपति या गवर्नर जनरल की क्षमता के परे नहीं है कि वह 
ऐसे मामलों को निबटाने के लिये कुछ प्रबन्ध करें। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): मेरे मित्र की वकतृता को बीच 
ही में समाप्त किया जा सकता है यदि में उन्हें स्पष्ट कर दूं कि वास्तव में प्रिवी 
परिषद्‌ में संघीय न्यायालय से गई हुई कोई अपील लम्बित नहीं हेै। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडफरः कोई अपील लम्बित नहीं हे। 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः मैंने डॉ. अम्बेडकर और डॉक्टर बख्शी टेकचन्द से 
सुना है कि कोई अपील लम्बित नहीं है किन्तु अन्य कार्यवाहियां हो सकती हें। 
मेरा निवेदन है कि यदि ऐसी कार्यवाहियां हों जिनसे सम्बद्ध व्यक्तियों की शिकायत 
दूर हो सकती हो तो उन्हें उन अधिकारों से केवल इस आधार पर वंचित नहीं 
किया जाना चाहिये, कि हम प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर रहे हें। 
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*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 
“कि खंड 3 के उप-खंड (2) के पश्चातू, निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये:-- 
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[किन्तु यदि किसी आपराधिक मामले में किसी भारतीय याचिका पर प्रिवी परिषद्‌ 
की न्यायिक समिति विशेष अनुमति दे देती है तो न्यायिक समिति उस अपील 
को भारतीय संविधान-सभा द्वारा पारित भारतीय संविधान के आरंभ से पहले 
निबटा सकती हे।] 


इस सम्बन्ध में मैं केबल यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई अभियुक्त 
प्रिवी परिषद्‌ को गया और उसकी अपील को विशेष अनुमति से या निम्नतर 
न्यायालय की अनुमति से जमा कर लिया गया हो तो उस मामले में अभियुक्त 
व्यक्ति के लिये यह बहुत कठिनाई होगी कि उसने एक बार लंदन में वकील 
नियुक्त करने में बहुत धन व्यय किया और फिर उसे भारत में वकील नियुक्त 
करने में भी धन व्यय करना होगा यह और भी कठिनाई की बात होगी कि मामला 
विधि के प्रश्नों पर ही निर्भर होगा। एक न्यायालय किसी अपील को टेक्नीकल 
आधार पर स्वीकार करता है और दूसरा न्यायालय उसका विनिश्चय करता है। वकीलों 
को तथा न्यायालयों को बदलने से व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी। जब तक हमारा 
संविधान लागू नहीं होता, मेरा यहीं निवेदन है कि आपराधिक मामलों में, अभियुक्त 
व्यक्तियों को कठिनाइयों से बचाने के लिये, यदि प्रिवी परिषद्‌ के समक्ष अपील 
हो, तो उसे उस अपील को सुनने का अधिकार होना चाहिये, यदि वह सुनवाई 
संविधान के लागू होने से पूर्व समाप्त हो जाये। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र पंडित 
ठाकुरदास भार्गव के संशोधन को स्वीकार करना आवश्यक है। जैसा कि मेरे मित्र 
श्री कृष्णमाचारी ने कहा है, वास्तव में प्रिवी परिषद्‌ में संघीय न्यायालय से गई 
हुई अपीलें कोई नहीं हैं, और इसलिये यह अत्यन्त अनावश्यक है कि मेरे मित्र 
पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा प्रस्थापित अपवाद को रखा जाये, क्योंकि किसी पर 
उसका काुप्रभाव पड़ता ही नहीं, क्योंकि कोई मामला लम्बित ही नहीं हे। 


मेरे मित्र श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के संशोधन के विषय में मैं नहीं समझ पाता 
कि हम उस सिद्धान्त का, जो यहां रखा गया है, उल्लंघन क्‍यों करें, कि जो भी 
आपराधिक मामला प्रिवी परिषद्‌ के समक्ष नियुक्त दिवस से पूर्व जमा किया जा 
चुका है उसकी मंजूरी के विषय में प्रिवी परिषद्‌ ही निर्णय करें और उनका अन्तिम 
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विनिश्चय संघीय न्यायालय करे। वे चाहते हैं कि इस नियम का उल्लंघन हो किन्तु 
उन्होंने उसके लिये जो युकतियां पेश की हैं उनसे, मेरे विचार में, यह ठीक नहीं 
जंचता। अतएव मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि खंड 3 के उप-खंड (2) के स्थान पर निम्न रख दिया जाये: 


(2) 


[(2) 
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कोई विधि संबंधी कार्यवाही जो धारा 208 के आधार पर, नियुक्त से 
सद्यपूर्व सपरिषद्‌ राजा महोदय के समक्ष लम्बित होगी, संघीय न्यायालय 
को स्थानान्तरित हो जायेगी और गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश 
से परामर्श करके उस कार्यवाही को निबटाने के लिये उचित व्यवस्था 
भी करेगा और संघीय न्यायालय के समक्ष लम्बित ये सब कार्यवाहियां 
नियुक्त दिवस को समाप्त हो जायेंगी।] 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 


*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: मैं अपने संशोधन संख्या 7 को वापस लेना चाहता हूं। 


(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।) 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया। 
खंड 4 


*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमदः में अपने संशोधन सं. 78 और 9 को पेश नहीं 
करना चाहता। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि खंड 4 के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्न उपखंड रख दिये जाये:-- 


(0) 


भा गावांका 30706०2॥ 0णा छएथागयणा णा जाता गरीर गपवांदंबी 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 
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और उप-खंड (ग) की संख्या उपखंड (घ) कर दी जाये।” 


शायद उप-खंड (ग) के विषय में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यद्यपि 
हमने मुख्य खंड कहा है कि अगले सत्र में जो मामले पेश होने हैं। उन्हें प्रिवी 
परिषद्‌ के पास ही निबटाने के लिये छोड़ दिया जाये किन्तु यह बिल्कुल निश्चित 
नहीं है कि उनमें कितने बिना निबटाये ही रह जायेंगे। अतएव हम शुरू में ही 
प्रिवी परिषद्‌ को यह कहने की अनुमति देना चाहते हैं कि “यद्यपि कोई मामला 
सूची में है फिर भी हम कुछ मामलों की सुनवाई नहीं कर सकेंगे, ताकि कोई 
लम्बित मामले शेष न रहें। ऐसी हालत में वे मामले, जिनके विषय में प्रिवी परिषद्‌ 
निदेश दे दे कि वह उन्हें नहीं सुन सकेगी, स्वतः संघीय न्यायालयों को स्थानान्तरित 
हो जायेंगे। उस प्रकार की आकस्मिकता का ही उपबन्ध करने के लिये मैं इस 
संशोधन द्वारा इस उपखंड (ग) को जोड़ रहा हूं। 


“पं, ठाकुरदास भार्गव: श्रीमान में प्रस्ताव करता हूं: 
“कि खंड 4 का उप-खंड (ग) हटा दिया जाये।” 


यह उप-खंड उन भारतीय याचिकाओं के विषय में है जो नियुक्त दिवस से 
पूर्व प्रिवी परिषद्‌ के रजिस्ट्रार के पास जमा करा दी गई हैं। अब इन याचिकाओं 
के विषय में मुझे बहुत खेद है कि मेरे मित्र डॉ. बख्शी टेकचंद की वक्‍तृता को 
सुनने के पश्चात्‌ भी मेरे विचार नहीं बदल सके हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी 
युक्तियों को समझूं किन्तु मुझे खेद है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर मुझे 
चिन्ता है, और इसी प्रकार मुझे इस संशोधन को पेश करने के लिये बाध्य होना 
पड़ा है। मेरे विचार में, प्रिवी परिषद्‌ में याचिकाओं को जमा कराने के पश्चात्‌ 
बड़े और महंगे वकीलों को तब रखा जाता है जब कि मंजूरी के प्रश्न की सुनवाई 
होती है, अपील जमा कराने पर नहीं। यदि उपखंड (ग) को हटा दिया जायेगा 
तो अपीलकर्त्ता अथवा आवेदक इस खर्च से बच जायेंगे। 


दूसरी बात यह है कि इन शक्तियों को स्थानान्तरित करने का यही कारण हे 
कि हम चाहते हैं कि हमारे अपने ही न्यायाधीश हमारे मामला को विनिश्चय हमारे 
ही नन्‍्याय-स्तर के अनुरूप और हमारी मानसिक विचारधारा और दृष्टिकोण के अनुसार 
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ही करें और इसलिये मेरे विचार में प्रत्येक भारतीय जिसने अपील की है, उसे 
मानसिक संतोष होगा कि उसके मामले का भारत के न्यायालय ही विनिश्चय कर 
रहे हैं। 'अपीलें भेजी जा चुकी हैं' केवल इसी प्रकार ऐसा नहीं होना चाहिये कि 
इन अपीलों को विदेश में जारी रखा जाये। अपील जमा हो जाना ही उस अपील 
को किसी न्यायालय में जारी रखने का पर्याप्त कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त, 
यह स्वीकृत सिद्धान्त है कि जिन न्यायाधीशों ने अनुमति देते समय मामले की सुनवाई 
की थी, उन्हें ही उसका अन्तिम विनिश्चय भी करना चाहिये। इसी सिद्धान्त का 
यह उदाहरण है कि डॉ. अम्बेडकर ने अभी अपना संशोधन सं. 20 पेश करके 
उप-खंड (ख) और (ग) को बदलना चाहा है और यह उचित ही है कि मामले 
उन्हीं लोगों के पास रहें। यदि विशेष अनुमति देते समय न्यायाधीश कोई ऐसी बात 
कह दे जिसमें कोई विधि-संबंधी सिद्धान्त निहित हो या उस मामले के तथ्य सम्बन्धी 
कोई चीज अंतर्ग्रस्त हो, तो बाद में दूसरे न्यायाधीशों के लिये उस कथन के प्रभाव 
को हटाना कठिन होगा और या तो उस अभियुक्त व्यक्ति को उस कथन के लाभ 
से वंचित होना पड़ेगा या उससे दूसरे न्यायाधीश पर, जिसे बाद में विनिश्चय करना 
होगा, अत्यधिक विपरीत प्रभावित पड़॒ जायेगा। अतएव यदि इन सब मामलों को, 
जो अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं, जिनमें केवल अपील जमा ही कराई गई हे, 
यहां के न्यायालयों को स्थानान्तरित कर दिया जाये तो कोई हानि नहीं होगी। मेरा 
स्पष्ट मत यही है कि खंड (4) का उपखंड (ग) हटा दिया जाये। 


(संशोधन स॑ 22 पेश नहीं किया गया।) 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः में पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन 
को स्वीकार नहीं करता। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि खंड 4 के उप-खंड (ख) के स्थान पर, निम्न उप-खंड रख दिये जायें:-- 


0) भाए गाव कए०वा ण एथावणा णा जाया ॥6 गरतांशंब। (णा॥60९ 
]95, भी ॥6097॥8 6 9क7९05, 7252ए९0 [प्रवशाशा। ० णवक्‍ल; ण 


(०... थाए गावाशा १7०० जाला ॥35 76९ शाला 960०6 ॥6 ३०70ण7/०6 
490 गा 6 ॥98 ० 7प्रश्ा।255 ए ॥॥6 गपरवंलंत्र (एणग्रत॥९6 0ण ॥6 
ाए92॥7938$ शभातवा25$ ण 6 एढक्का 4949 ाव जांएा शीट ॥9 449 
[8 ॥0., ॥४#/ढटाट8 00 96 #शा0००८९ सलालीणा 979 0 प्रात ॥6 
गप0राज एण ॥6 गपवालंग (एण्रा॥॥(|॥686; ०; 


ओर उप-खंड (ग) की संख्या उपखंड (घ) कर दी जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 4 के उप-खंड (ग) को हटा दिया जाये।” 
संशोधन अस्वीकृत हो गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि संशोधित रूप में खंड 4 विधेयक का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 

संशोधित रूप में खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया। 
खंड 5 


*अ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: श्रीमान, में संशोधन सं. 23 और 29 को पेश करना 


चाहता हूं वे दोनों रचना संबंधी हैं। मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


है। 


“कि खंड 5 के उपखंड (]) में, (णांडइकंलांणा' शब्द के स्थान पर फुणफ़थ 
भाव [प्रांइगंतांणा! ये शब्द रख दिये जायें।” 


यही पदावली संविधान के मसौदे के कुछ नव-रचित अनुच्छेदों में प्रयुक्त हुई 
इससे वाक्य पूर्ण हो जायेगा। 


मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि खंड 5 के उपखंड (3) में “८क्ग्रीट३० ० ॥6 रवट्टांशाथ” इन शब्दों 
के स्थान पर “छागरीट्ववा6 गा परां5 एथा्भा ७५ 06 एे८ट्टांआावआ” ये शब्द रख दिये 
जायें।” 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि खंड 5 के उप-खंड (3) में '(ख) अथवा (ग)' इन कोष्टकों, अक्षरों 
और शब्दों के स्थान पर '(ख), (ग) अथवा (घ)' ये कोष्टक, अक्षर और 
शब्द रख दिये जायें।” 


यह तो बिल्कुल परिणामस्वरूप हे। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि खंड 5 के उपखंड (]) में, (णांडइकंलांणा! शब्द के स्थान पर फुणण़थ 
भाव प्रांईइगंतांणा! ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि खंड 5 के उप-खंड (3) में '(ख) अथवा (ग)' इन कोीष्टकों, अक्षरों 
और शब्दों के स्थान में '(ख), (ग) अथवा (घ)' ये कोष्टक, अक्षर और 
शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि खंड 5 के उप-खंड (3) में, “८लपगर०४८० ० 6 ८छ्ांश्राआ” इन शब्दों 
के स्थान पर “छारीटबरॉा6 गा परां5 एला्भा ७५ 6 ए८ट्टांआाव” ये शब्द रख दिये 
जायें।” 

संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में खंड 5 विधेयक का अंग बने।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 

सशोधित रूप में खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया। 
खंड 6 

*पं, ठाकुदास भार्गवः श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि खंड 6 में, “४7०95” शब्द के पश्चात्‌ “ञ 9०7॥0०$' ये शब्द प्रविष्ट 
कर दिये जायें।” 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यह तो पंडित ठाकुरदास भार्गव की उस योजना 
के अन्तर्गग है कि खंड 4 के उपखंड (ग) को हटा दिया जाये। क्‍योंकि उसे 
सदन ने स्वीकार नहीं किया है अतः मुझे भय है कि इस संशोधन पर मत लेने 
से कोई लाभ नहीं होगा। 


“अध्यक्ष: कुछ हो मैं इस पर मत तो ले ही लूंगा। 
प्रश्न यह हैः 
“कि खंड 6 में, “थ००४६”' शब्द के पश्चातू “ण ए०/7णा&” ये शब्द रख 
दिये जायें।” 
संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया। 
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खंड 7 
*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 
“कि खंड 7 में 'छ<व्ट! शब्द के पश्चात्‌ अर्धविराम (,) हटा दिया जाये।” 


यह कामा आंखों को भी बुरा लगता है शब्द ये हैं “झागी 8९९ लॉल्ट 
8८०० काह५"। “रवल्ट” शब्द के पश्चात्‌ अर्धविराम की आवश्यकता नहीं है। 


“अध्यक्ष: में नहीं समझता कि इस पर मत लेना अपेक्षित है, इस “अर्धविराम' 
के प्रश्न पर। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: इसे देख लिया जायेगा। मत लेने की अपेक्षा 
नहीं है। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया। 
खंड 8 
*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


कि खंड 8 में, फकच्वंणा' शब्द के स्थान पर ्ञातंभा एथगंणा! ये शब्द 
रख दिये जायें।” 


हमने खंड 2 के उप-खंड (2) में परातांआ 9०7४०? इन शब्दों की परिभाषा 
कर दी है। वहां हमने लिखा है “6 27९25 भाव छलग7075$ ४०९४४ का 
गशाला।क्षीश' ॥रशलिारत 00 35 वावाशा भूस्‍0९25 भाव प्रावशा 9९70757 76506९९- 
पएटाए” यहां प्राग्रज्षा 497०9 भाव 9०7०5? ये शब्द साथ प्रयुक्त हुए हैं। इस 
खंड के अनुसार, वे इस प्रकार होने चाहियें करता १ए7०४॥5" रात व्ातांशा 
7?०7॥05: . 


फिर मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि खंड 8 में, पंक्ति 3 में ००८” शब्द के बाद का अर्धविराम और पंक्ति 
4 में '60णालं।' के बाद का अर्धविराम, हटा दिया जाये।” ये शब्द व्यर्थ हें 
और उनसे पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न होती हे। 
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*श्री बी. दासः श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि खंड 8 की संख्या उस खंड का उप-खंड () बना दी जाये और 
निम्न नया उपखंड जोड़ दिया जाये:- 


(2) श्राए छपी णक्ला ता 0ल्‍लाल2ट 7366 री ॥6 १9(707स्‍20 089 पापा 
96 भाग्रपाक्ा०0प75।५9 7346 97 ॥6 8फ्राशा€ (70फ7 का गाता, शीश 
6 926 ० कञाणाप्रीएगाणा ण ॥6 एगशॉपाण ८. 7 


श्रीमान, मेरा......... 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मेरे माननीय मित्र को एक भ्रम है। वे समझते हैं 
कि नियुक्त दिवस 26 जनवरी है, नियुक्त दिवस तो 0 अक्तूबर है। 


*भ्री बी. दासः बिल्कुल ठीक, आप कृपया मेरी बात सुनिये और आपकी 
समझ में आ जायेगा कि मेरी आपत्ति क्‍या है। 


श्रीमान, मुझे यह बहुत बुरा लगता है कि भारत को गणराज्य घोषित करने की 
तारीख स्थगित हो गई है और हम ब्रिटिश राज्य के, अंग्रेज सरकार के ही नियन्त्रण 
में, किसी न किसी रूप में अब भी हैं। आशा है कि 26 जनवरी 950 के 
पश्चात्‌ भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का, या सपरिषद्‌ राजा महोदय का 
या किसी का कोई आधिपत्य नहीं रहेगा, जब तक कि किसी प्रकार राष्ट्रमंडल 
के गुप्तद्वार से कोई बात हो जाये, जैसा कि दुर्भाग्य से हमने एक अनुच्छेद में 
उपबन्ध किया है। 


मैं अपने माननीय मित्र, श्री टी.टी. कृष्णमाचारी से सहमत हूं कि नियुक्त दिवस 
पहले आ जायेगा। किन्तु क्‍या हम प्रत्याभूति दे सकते हैं कि प्रिवी परिषद्‌ सब 
आदेशों को नियुक्त दिवस के लगभग ही पारित कर देगी और कोई भी 26 जनवरी 
तक स्थगित नहीं रहेंगे? यदि कोई आदेश पड़े रह जायें, क्‍योंकि प्रिवी परिषद्‌ सपरिषद्‌ 
राजा महोदय को रिपोर्ट पेश करती है और सपरिषद्‌ राजा महोदय उस पर चुप 
रहें तथा 27 जनवरी को अपने आदेश पारित करें और ऐसे आदेश 27 जनवरी 
को निकाले जायें, तो उन आदेशों की भारत में कैसे घोषणा की जायेगी? फिर 
कई याचिकाएं भी हैं और उन पर आदेश 26 जनवरी को पारित किये जा सकते 
हैं। मान लीजिये उसे 26 जनवरी के पश्चात्‌ भारत भेजने में समय लग जाता है। 
जब हम गणराज्य होंगे, हम प्रिवी परिषद्‌ या तथा कथित सपरिषद्‌ राजा महोदय 
के क्षेत्राधकार को नहीं मानते। अतएव, उचित तरीका यह है कि यदि किसी ऐसे 
आदेश को रोक लिया जाये तो प्रिवी परिषद्‌ या सपरिषद्‌ राजा महोदय को चाहिये 
कि वह उसे हमारे सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, को भेज दे, 
और यदि वे उसे इंग्लिस्तान में 27 जनवरी को घोषित करें, तो साथ ही, उच्चतम 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को उसकी भारत में घोषणा करनी चाहिये। 


हमें आगे किसी भी रूप में प्रिवी परिषद्‌ के अधीन नहीं रहना चाहिये। उसके 
कारण भारत के रुपये से ब्रिटिश वकील मोटे से मोटे हो गये। प्रसन्‍नता की बात 
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[ श्री बी. दास] 


है और मुझे अत्यन्त हर्ष है कि भविष्य में ब्रिटिश वकील दुबले हो जायेंगे क्योंकि 
भारत से ब्रिटेन को जो बहुत सा धन जाता था वह अब नहीं जायेगा। किन्तु, साथ 
ही, मुझे अपनी प्रभुता पर अधिक गर्व है, मुझे अपनी स्वतंत्रता पर अधिक गर्व 
है। डॉक्टर अम्बेडकर और श्री मुंशी कह दें कि 26 जनवरी के पश्चात्‌ ऐसा कोई 
आदेश शेष नहीं रहेगा--मैं श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के शब्द पर विश्वास नहीं कर 
सकता वे शेष रह सकते हैं। अतएवं मैंने अपना छोटा सा संशोधन पेश कर दिया 
है जो शुद्धतः राजनैतिक और संविधानिक है। मैं कोई कानूनी बात नहीं कह रहा 
हूं, कानूनी मामलों पर कुछ कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। किन्तु मैं कहता 
हूं कि मेरे लिये यह अपमान की बात होगी यदि 26 जनवरी 950, अर्थात्‌ भारत 
के गणराज्य बनने के दिन, के बाद सपरिषद्‌ राजा महोदय, या प्रिवी परिषद्‌ कोई 
आदेश निकाले और उच्चतम न्यायालय उसके साथ ही कोई आदेश न निकाले। 
यह मेरा बहुत छोटा सा संशोधन है। मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र 
डॉ. अम्बेडकर इस युक्ति को समझेंगे और हमारे सम्मान को बनाये रखने के लिये, 
और अंग्रेजों के साथ संबंध न रख के हमें अधिक अपमानों और बेइज्जतियों से 
बचाये रखेंगे, और इसके लिये मेरा संशोधन स्वीकृत हो जाना चाहिये। 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं संशोधन को स्वीकार नहीं करता। 

“अध्यक्ष: संशोधन सं. 33 पर मत लेने की आवश्यकता नहीं हेै। 

प्रश्न यह हैः 


“कि खंड 8 की संख्या उस खंड का उपखंड () कर दी जाये, और निम्न 
नया उपखंड जोड़ दिया जाये:-- 


(2) श्वाए छप्रणा 0क्‍6 0 66९०९९८ 79806 धींश' ॥6 3)[007स्‍2९0 089 7रप्रष 02 
शागरा॥०0प759 7806 99 ॥6 ७फ्राशा6 (70प्र ॥ ॥09 क्षींटा' 6 (9९८ 
ण एाणाप्रीएभांणा ए 6 (एगाहधपाता शैटॉा. 7 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
खंड & विधेयक में जोड़ दिया गया। 
खंड 9 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान, आपकी अनुमति से, मैं जिन 
संशोधनों को पेश करना चाहता हूं वे कुछ निम्न रूप में रख दिये गये हैं क्‍योंकि 
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मैंने सोचा कि जो संशोधन भेजे गये थे उनसे कुछ भ्रम होता है। यदि आप मुझे 
अनुमति दें तो मैंने इन्हें सुसंगठित रूप में रख दिया है। कोई सार संबंधी परिवर्तन 
नहीं है। यह तो रूप का ही प्रश्न है और मैंने सोचा कि सदन इसे आसानी से 
समझ जायेगा कि हम खंड 9 में क्‍या कर रहे हें। 


“अध्यक्ष: हां। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि खंड 9 के स्थान पर निम्न खंड रख दिया जाये: 


9. 


[9. 


() 


(2) 


() 


का 5टटाणा 205 एी 6 (00एल्ाााशा 

णी गाव ७०, 4935 (#हालाक्षीश. शक्रालावाला$ 0 ॥6 
#शला[र2त 40 38 6 $0 2७०), 0. 00एल्याशला ०0० वीती4 
570-5९९०॥०ा (2) ॥6 400 जा? $प्र- 20०, 935. 

5टटा०णा शी] 96 इफडापा26 

]क6] ५ :--- 


-+(2) भिशालार पा सशागरीटववाठ ॥$ शाए्शा, भात् 079 ॥] 3 ०8५४८ 


799 977०४ 0 ॥6 #€0ठागे (0फ्रा णा 6 शाण्रा6 
गिववा, कराए वुपलशाणा 38 बाणिरइबंव ॥35 >लटा ज्राणाहशए 
46८29460 274, शञा7 ॥6 ]638५९ ० 76 #९€१९०४४। (?0प्रा., 
णा भाए णीला शाण्णाव? 


का 5€टाणा 209 एा ॥6 इ2व4 ७८०, 07 5प््-82205 (4) 6 
(2) ॥6 60॥0णजा९? 5फप9-5९८०क 8॥4 96 $प्राश्गापरा820, 
]96] ५ :--- 


“ (]) वह #८0ठावी (0फ्रा गा ॥6 रूलटांइ2ट 


ण ॥5$ ॥[[00]92 [प्रांडइवीएाणा ॥49 ज6 3०622: 


70955 छपी 6ठल€2ट ०णा ॥राबट छपटी 

07907 38 45 ॥6९65$479 [0 60९2 ०८077]06 [प्रशा८6 जा 
भा "475९ 0० गाभाल' छलावारश 79० ॥, गराप्कार का 
0०090 0 ॥6 क9्शाशा एि ९083, का क्रषाए 06ट९९ 50 
7355260 0 0०वें 50 7366 शा] 96 शा0ण०2३0]९ 
परा0प्शा0प्रा 06 शातराणज एण गाता, 7 


भारत शासन अधिनियम, 935 (जिसे आगे 

कथित अधिनियम कहा जायेगा), की धारा 205. भारत शासन 
में, उपखंड (2) के स्थान पर निम्न उपखंड . अधिनियम, 935 
रख दिया जाये:-- का संशोधन 


(2) जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया जाये, वहां 


उस मामले से संबद्ध कोई पक्ष संघीय न्यायालय से इस 
आधार पर अपील कर सकता है कि उपरोक्त किसी प्रश्न 
का विनिश्चय गलत किया गया हे ओर, संघीय न्यायालय 


की अनुमति से, किसी अन्य आधार पर भी अपील कर 
सकता हे। 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


(2) कथित विधि की धारा 209 में, उपखंड (]) और (2) के स्थान 
पर निम्न उपखंड रख दिया जाये+-- 


(]) संघीय न्यायालय अपने अपीलीय कक्षेत्राधिकार का प्रयोग 
908 का अधिनियम 5. करके ऐसी आज्ञप्ति या आदेश दे सकता है जो उसके 
समक्ष लम्बित किसी मामले या मुकदमे में पूर्ण न्याय करने 
के लिये अपेक्षित हो, जिसमें खर्च की अदायगी का आदेश 
भी समाविष्ट हे, और ऐसे आदेश या आज्ञप्ति का भारत 
के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र पालन होगा।] 


मैं एक दो शब्दों को जोड़ना चाहता हूं जो रह गये हैं: 


“गा काल गध्ाालशः जाणजकवलत का ॥9 एथा्वा था ॥6 (7096 ए (श। /0९९८तपए7ा८, 
908, 0० जा इप्रटा णाीलश गाधाश' 35 739 926 9652ट४९०१ एज ० प्रावक्ष 4 
49 एी ॥॥6 700गाशणा 7,6एछ8/प्राट, ० 5प्र]]०० 00 06 छञाएशंड्र05$ एफ था 
5प्रटी ]99, गा 6 गाल [765270९व 9ए ॥प०४ 79306 97 6 #€तलाव 
(0णप्राय 


#(३3) कया ९905९ (9) रण 5प्रॉ-5९०ाणा (३3) एा इ९टाणा 20 एा ॥6 $2व ७८६ 
ए0 ॥6 एण१9, छ4९९25 भाव वीशपार “इफ्र-5टलांणा (277 ॥6 छणत 
छा2206668 थाव ग2प्ाट “इफु-5टलाणा ()7 ४9 96 5प्रशापरा20. 


-(4) का इललाणा 24 एाी 6 (4 ७९०, शींा 5फ्-5९८टाणा (4) ॥6 
00णञा772 $प्र-5९०९०॥४०ा 8४॥4 96 ॥5$52760 ॥9्वा6|ए:-- 


आरंभ में कुछ शब्द और जोड़ना चाहता हूं: 


“-(|08) 9फ7)]०० 0 ॥6 छाण्णश्रणा$ ण ॥6 (096 एण (ाशं 270०९077/९, 906, 
0० कथाए 9ए9 ॥94९ 99 6 7णाणा! 76शञा59प7०, ॥6 #टवटावं 
(0पा0 ॥49 350 ॥#0 6 ॥0 धार, शांत ॥6 थ[॥0५॥।| एा ॥6 
(70ए2707-08008073], व46 ॥प्रढ5 एि ९0प्रा। 0 ॥€ए॒प्रथाएर ॥6 
गराकालश' वा ज़ांसा कराए 6०2०९ 99552 0 ० 7906 9५ वी क ॥6 
लरलाटांडइ6 णी वा5 १97०]806 [प्रांडवालांणा 7437 926 शागिव्टव.? 


#० ५४० 
9086. 


खंड 9 का उद्देश्य यह है कि संघीय न्यायालय को सम्पूर्ण और स्वतंत्र न्यायालय 
बना दिया जाये। भारत शासन अधिनियम, 935 के अधीन कुछ निर्बन्धन थे जिनसे 
संघीय न्यायालय अपनी आज्ञप्तियां नहीं निकाल सकता था। उसे वह मामला मुकदमे 
के न्यायालय को भेजना पड़ता था। इन सब निर्बन्धनों को हटाना आवश्यक है क्योंकि 
संघीय न्यायालय प्रिवी परिषद्‌ का स्थान लेने वाला हे। 
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*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:-- 


“खंड 9 के उपखंड () में, भारत शासन अधिनियम, 935 की धारा 209 
की प्रस्थापित उपधारा () में, 45 ॥०0८5४५' शब्दों के स्थान पर “85 ॥ ॥89 
८०णा$9०: ॥०८८55४:७” ये शब्द रख दिये जायें।” 


प्रसंग में ये शब्द हैं ग्राव5९ उप्र णातटाः 85 45 ॥ जशर॥0 में इसकी जगह 
रखना चाहता हूं “88 ॥ ॥89 ८णाअंठलः ॥०८८८४5४७। यही उचित रूप है। डॉ. 
अम्बेडकर ने जो बड़ा संशोधन पेश किया है उसके विषय में मुझे यह कठिनाई 
है कि नये मसौदे में जो कि घुमाया गया है थोड़े से परिवर्तन थे, और फिर खंड 
9 के उपखंड (4) के पेश करते समय कुछ और परिवर्तन कर दिये गये हैं। 
मैं इस नये परिवर्तन का जो कि जबानी ही पेश कर दिया गया है प्रभाव नहीं 
समझ सकता। मेरे विचार से उन्होंने ये शब्द जोड़ दिये हैं: 


#9फा)०० 0 ॥6 जफाएशंडणा$ ८०णागा]९6 जा गी€ एाशं श0०८१फा८ट (0०96, 
906 0 60 थाए ]9एछ ०णा ञाएंगञ्रणा णी 494एछ गलाट््वीय 7302 9५9 ॥6 
क्‍0णांगणा ॥.68$]4परा८.7 


बाद वाली शर्त के विषय में मेरा ख्याल है कि वह बिल्कुल अनावश्यक है। 
इस खंड 9 में भारत शासन अधिनियम की धारा 205 को संशोधित करने का 
प्रयत्त है। हमें आशा है कि यह भारत शासन अधिनियम 26 जनवरी को या तत्पश्चात्‌ 
भारत के स्वतंत्र संविधान के पारित होने पर समाप्त हो जायेगा। अत: विद्यमान 
विधेयक के खंड द्वारा प्रस्तावित इस संशोधन को तो जीवनकाल ही अत्यल्प होगा। 
यह भारत शासन अधिनियम की संशोधित धारा 205 को नया जीवन काल प्रदान 
करेगा जो स्वयं 26 जनवरी को समाप्त होने जा रहा है। इस अल्प अवधि में, 
में नहीं जानता कि क्‍या धारा 205 पर प्रभाव डालने वाली कोई और विधि पेश 
की जायेगी। यदि ऐसा करना है तो इसे अभी इस सदन में, इस 'संविधान' शाखा 
में ही करना है, सदन के दूसरे रूप में अर्थात्‌ 'विधायिनी' शाखा में नहीं। मैं अनुभव 
करता हूं कि यदि इस अल्प कालावधि में ही कोई नया विधान पेश करने की 
इच्छा नहीं हे तो में नहीं समझता कि इन शर्तों की कोई आवश्यकता हे। मैं नहीं 
जानता कि इन शब्दों का क्या आशय है क्‍या उनका कोई व्यावहारिक आशय हे 
या वे केवल ऐसी संभावना के परित्राण-स्वरूप हैं जो वर्तमान ही नहीं हें। में अपने 
अन्य संशोधन 40 और 4। को पेश नहीं करता। 


*पं, ठाकुदास भार्गवः श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि खंड 9 के उपखंड () में, भारत शासन अधिनियम, 935 की धारा 
209 की प्रस्थापित नवीन उपधारा () के पश्चातू, निम्न नवीन उपधारा प्रविष्ट 
कर दी जाये: 


"(5) | ऋ#टतलावों (0प्रा था ॥6 छूललंड९ एी 5 दगाग्राबों [पांइवलाणा 
एणालिा726 णा ॥ 99 5९टाणा 5 ० कांड 6 आधे ॥0फण्ा8क्राका?ए 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


भाज़ाँ]ार 00 6 एणाकिज वा कराए 489, 26 थात्र०6 00 99558 था 
ण0कशा एा 7200352 0 इछ6 4846 क्षाएर 5लाशा०6 ० [385 कराए णीशः 
गण एकल जांता ॥ ०णाडंवटा$ [परश परावेश ॥6 लाएपराइकााए85 
व 4 762405 ॥6 कञाएशंडरणा$ ए ॥॥6 ॥ट6एक्का 49ए४ क्‍क्ाशाए [6 0० 
?श5०ा३। लात क्‍00 96 ॥0 ९णा्भंशशा जा] 728507 भाव [ंपरशाए८ 0 
पबरी6 (70९९(प्रा€ 6005९ए९९ 38 प्राधि। ०0 6 वढलशा।णा 35 
प्रा885030]6 07 प्रांपई. 7 


आपकी अनुमति से मैं विकल्प रूप में निम्न प्रस्ताव करना चाहता हूं:- 
सं. 43 


*पाननीय डॉ. बी.,आर. अम्बेडकरः मेरा निवेदन हे कि यह संशोधन विधेयक 
के क्षेत्र से बाहर है: विधेयक में केवल क्षेत्राधिकार के स्थानान्तरण का विषय हे। 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः यह क्षेत्राधिकार के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं है। मैं 
केवल खंड 5 में जो बात है वही रख रहा हूं और यह परिभाषा कर रहा हूं 
कि क्या क्षेत्राधिकार प्रदान किया जायेगा, मैं यह बात खोज करने के लिये नहीं 
छोड़ना चाहता कि राजा महोदय का परमाधिकार क्‍या था। अब ये शक्तियां अनिश्चित 
हैं और मैं उन्हें ठोस रूप में रख रहा हूं... 


“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: इस विधेयक का प्रयोजन संघीय न्यायालय 
को कोई निदेश देना नहीं हे कि वे उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग कैसे करें जो उन्हें 
इस विधेयक से मिल जायेगा। 


“पं, ठाकुरदास भार्गवः जब किसी विधेयक में विशिष्ट रूप से कोई क्षेत्राधिकार 
प्रदान करने की चर्चा हो, तो विधि का यह भी कर्तव्य है कि यह स्पष्ट करे 
कि वह क्षेत्राधिकार क्‍या है। मैं उस क्षेत्राधिकार के अर्थ को ही संक्षेप में रख 
देता हूं और यह नितान्त स्पष्ट कर देता हूं कि उस क्षेत्राधिकार का क्‍या अर्थ 


है। 


*थ्री के.एम. मुन्शी (बंबई : जनरल): क्‍या मैं औचित्य प्रश्न उठा सकता 
हूं? यह तो वास्तव में “विधि की उचित प्रक्रिया! के प्रश्न को ही परोक्ष रूप 
से उठाना है जिसे अनेक बार निबटाया जा चुका है और जिस पर इस सदन में 
बार-बार वाद-विवाद हो चुका है। इस प्रस्थापना पर कई मास पूर्व निश्चय हुआ 
था और परसों भी हुआ था। इसमें मुख्य भावना यही है कि वह शक्ति उच्चतम 
न्यायालय को दे दी जाये। अतएव यह बिल्कुल नियम-विरुद्ध भी है, और डॉ. 
अम्बेडकर की दूसरी आपत्ति भी है ही। 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः मेरा निवेदन है कि गुणावगुण पर विचार करने पर 
यह नियम-विरुद्ध कदापि नहीं है। संशोधन में लिखा है। कि संघीय न्यायालय उस 
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समस्त आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा जो उसे धारा 5 द्वारा प्रदत्त होगा। 
धारा 5 में लिखा हे: 


##0 ५ ॥णा ॥6 ॥[?9णा684 339, ॥6 #टवद्ाबं ए०फा आग, गा 34900! ॥0 
ग6 [ंप्रांइवांलाणा रणालिालव था वा छ997 ॥6 (00शलाधलशा णी गावा4 ४2८. 
935, ॥0 ॥6 #€ठलावों (शा।्राशथाला ण गप्रांइवलाणा) 40, 4947, फपा 
5फ्र)]०९० 600 ॥6 छाएंग्रणा$ ण ॥ीा5$ 5९टांणा, ॥9ए6९ ॥6 5थ्चा6 [प्राइवलाणा 0 
लाशाधा। भाव ता$09056 ण गावरशा 0०35 270 90०077075 3$ पा5$ ४९४५ 
गा (0प्राल ॥9$, जीलीश 9५9 शाप ण ज्ाां$ 'शव्ुंट्शए 5 कञाटा0तश्भाएट 0० 
02०5९, गलत आ०।ए >वणर ॥6 ॥एगणा[।*रत 949.7 


[नियुक्त दिवस से, संघीय न्यायालय को, भारत शासन अधिनियम, 935, तथा 
संघीय न्यायालय ((क्षेत्राधिकार विस्तार) अधिनियम 947 के द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार 
के अतिरिक्त, किन्तु इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भारतीय अपीलों 
तथा याचिकाओं को सुनने तथा निबटाने का वही क्षेत्राधिकार होगा जो नियुक्त 
दिवस से सद्यपूर्व सपरिषद्‌ राजा महोदय को है, चाहे राजा महोदय के परमाधिकार 
के कारण या अन्यथा।] 


अब तक मुकुट या राजा महोदय के इस परमाधिकार में यह “उचित प्रक्रिया' 
की शक्ति समाविष्ट थी। इस समय यह शक्ति प्रिवी परिषद्‌ के पास है। खंड 
9 (]) में व्यवहार संबंधी शक्तियों की परिभाषा है। विधेयक के खंड 9 () 
में यह लिखा हैः 


“वह अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में ऐसी आज्ञप्ति या आदेश निकालेगा, 
जो पूर्ण न्याय करने के लिये अपेक्षित हो।” 


अत:, व्यवहार विधि के विषय में 9 () में शक्तियां दी गई हैं। अतएव 
यह बिल्कुल नियमानुकूल है। 


*अध्यक्ष; इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि प्रिवी परिषद्‌ को जो शक्ति 
और क्षेत्राधिकार हैं वे संघीय न्यायालय को दे दिये जायें। यदि प्रिवी परिषद्‌ में 
वह शक्ति है, जिसका आप इस संशोधन में सुझाव दे रहे हैं तो वह संघीय न्यायालय 
को स्थानान्तरित हो ही जायेंगी। यदि ऐसा नहीं है तो प्रश्न यह है कि क्‍या इस 
विधेयक में आप संघीय न्यायालय की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं या विस्तृत कर 
सकते हें। 

“पं, ठाकुरदास भार्गवः खंड 9 () में उस शक्ति को बढ़ाना मेरी इच्छा 
नहीं है। शक्ति की परिभाषा में वह शक्ति है जो व्यवहार विषयों में पूर्ण न्याय 
करने के लिये अपेक्षित हो। इसी प्रकार मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि आपराधिक 
मामलों में परमाधिकार के प्रयोग में वह शक्ति क्‍या है। ऐसी शक्तियां इंग्लिस्तान 
के अलिखित अभिसमय में हैं और हम इन शक्तियों को पूरी तरह नहीं जानते, 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


किन्तु संघीय न्यायालय की शक्तियों को परिभाषित करने के लिये उन अभिसमयों 
का निर्वचन करना होगा। इन शक्तियों के निर्ववन का यही समय है, और मैं इसी 
खंड में निहित बात को स्पष्ट कर रहा हूं। 


“अध्यक्ष: क्या वह निहित है जिसे आप स्पष्ट करना चाहते हैं? यदि यह 
उसमें है तो आपका संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है। यदि यह नहीं है तो आप 
उसे जोड़ नहीं सकते। 


*पं, ठाकुदास भार्गवः डॉ. अम्बेडकर ने यह प्रस्ताव पेश किया है जिससे 
यह पता लगता है कि व्यवहार विषयों में न्याय करने के लिये क्या आदेश आवश्यक 
हैं। मेश सुझाव यह है कि यही बात आपराधिक विषयों में भी की जाये। व्यवहार 
विषयों के लिये उपबन्ध कर दिया है। आपराधिक मामलों के लिये क्‍यों न दिया 
जाये? 


*थ्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर (मद्रास : जनरल): हमने उल्लेख कर दिया 
है कि पूर्ण न्याय करने के लिये क्‍या शक्तियां अपेक्षित हैं। मेरे माननीय मित्र तो 
विद्यमान शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं और वह नहीं हो सकता। 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः उन्होंने व्यवहार विषयों का उपबन्ध कर दिया है पर 
वे आपराधिक विषयों पर चुप हैं। यदि सभा शक्तियों के विषय में मेरी परिभाषा 
को स्वीकार नहीं करती है तो मैं अन्तिम तीन पंक्तियों को हटाने के लिये तैयार 
हूं और यह कहा जाये कि अपनी शक्तियों के प्रयोग में संघीय न्यायालय किसी 
दंड को हटा सकता है अथवा किसी व्यक्ति को मुक्त कर सकता हेै। 


“अध्यक्ष: इस मामले पर तो हम उस समय विचार कर सकते हें जब हम 
संघीय न्यायालय की शक्तियों पर विचार कर रहे हों, और उस समय आप संशोधन 
पेश कर सकते हें कि संघीय न्यायालय को यह शक्तियां दी जायें, जो आपने बताई 
हैं। किन्तु यहां हमारा इसी बात से संबंध है कि प्रिवी परिषद्‌ में जो भी शक्ति 
है वह संघीय न्यायालय को दे दी जाये। अत: आपने जो प्रश्न उठाया है वह 
यहां नहीं उठता और मेरे विचार में वह नियम विरुद्ध है। 


*पं, ठाकुरदास भार्गव: जहां तक संशोधन 43 का संबंध है, उसमें 
आपराधिक विषयों के विशेष क्षेत्राधिकार का विषय है, और आप उसे पेश करने 
की अनुमति नहीं देना चाहते। किन्तु जहां तक 39 का संबंध है, जिसे मैं पेश 
कर चुका हूं, मेरे विचार में कोई आपत्ति ठीक नहीं है। मैं यही घोषित कर रहा 
हूं कि खंड 5 के ठीक निर्ववचन के अनुसार आपराधिक विषयों में क्‍या शक्तियां 
होनी चाहियें। 


*अध्यक्ष: 39 के विषय में, मैं देखता हूं 
*पं, ठाकुरदास भार्गव: केवल 43 पर ही आपत्ति है, 39 पर नहीं। 
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“अध्यक्ष: वह हमसे भिन्‍न कैसे है? उसमें भी यही लिखा है “[॥० ए०तल॥। 
(0प्रा..... $8॥]........ 96 2॥॥60 00 9955 भाए 006......... ज़ांजाव ०णाश्रतटा5 [प्र 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः उससे यही पता लगता है कि आपराधिक विषयों में 
पूर्ण न्याय करने के लिये क्‍या शक्तियां हें। 


“अध्यक्ष: में नहीं समझता कि इसे रखने का यह उचित स्थान है। यदि आप 
संघीय न्यायालय को कोई शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र रूप से 
ऐसा कर सकते हैं या जब आप संघीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में विचार 
करें तब ऐसा कर सकते हैं, किन्तु इस समय नहीं कर सकते जबकि हम संघीय 
न्यायालय को वे सब शक्तियां दे रहे हैं जो प्रिवी परिषद्‌ के पास हें। 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः मेरा तो यही निवेदन है, श्रीमान, कि यदि 209 (॥) 
के अंतर्गत व्यवहार विषयों का उल्लेख किया जा सकता है तो आपराधिक विषयों 
की शक्तियों का भी उल्लेख करना संभव हे। 


“अध्यक्ष; आप किसका निर्देश कर रहे हें? 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः मैं विधेयक के खंड 9 उप-खंड () का निर्देश 
कर रहा हूं। 


“अध्यक्ष: कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हे नागज़ागरशभावाए 2५9 ।89 (0 ॥6 


८णा।99५, ९८.7 


*पं, ठाकुरदास भार्गव: मैं तो केवल अनुच्छेद के सार को ही रखना चाहता 
हूं, अक्षरश: नहीं। 


#अध्यक्ष: आप गोलमाल तरीके से इस चीज को नहीं रख सकते। यदि इसे 
रखना है तो उचित रूप में रखना चाहिये। 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः मैं इन शब्दों को हटाने के लिये अनुमति मांग सकता 
हूं; गातज़ांग्राशभ्रावाएं भागा 00 06 ०णा।शाए वी काए ]8५७.” 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्‍या यह संघीय न्यायालय की विद्यमान शक्तियों 
में वृद्धि है या नहीं। यदि यह वृद्धि है तो हम उस पर विचार नहीं कर सकते। 
मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। 


*थ्री शंकरराव देव (बंबई : जनरल): श्रीमानू, आप अपना निर्णय दे चुके 
हैं और पता नहीं माननीय सदस्य हठ क्‍यों कर रहे हें। 
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*पं, ठाकुरदास भार्गवः श्रीमान, मैंने सुना नहीं कि श्री शंकर राव देव ने 
क्या कहा हे। 


“अध्यक्ष: में इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह नियम-विरुद्ध है। 


अस्तु, बस ये ही संशोधन हैं। क्या कोई कुछ कहना चाहता है? खैर, मैं संशोधनों 
पर मत लेता हूं। सर्वथम मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर मत लेता 
हूं। मेरे ख्याल में इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसकी संख्या 37 है। 


प्रश्न यह हे: 
“कि खंड 9 के स्थान पर निम्न खंड रख दिया जाये: 


हट । ([). का इ€टलाणा 205 एी ॥6 (00शल्ाशशशा णएी गाव 436०, 4935 
१गालावाला&$ ण॑ तिीशला।शीश' लात (00 85 6 580 43९०), 0 5प्०-5९९०ा०णा 


वाल 00एागागधशा. (2) 6 60॥07णज़़ाएर्‌ इप्०-5००८ाणा शीश] 96 5प्रजश्ञाप्रा20, 

णएा ॥70898 ७८, ॥क्षा6| ए:-- 
935. 

"- (2) "शालर इपला टशायीएा2 $ शाएशा, भा 049 गत 3 2०85९ 799 

भ[स्‍76९2 0 6 #€कटाबीं (0पफा णा ॥6 शाग्राव पी भाए 

वृषलशाणा 38 राणि25॥ा१ ॥43858 92९ला जरागाशीए १९९०१९१ 2११, जाग 


6 ]03ए6 ० 6 #€तटाबों (0फ्रा णा भाए णीलशा शाणरा१.7 


(2). गा इ€टांणा 209 एा ॥6 5206 4९, ० 5प्र7-इ2200$ () ॥॥0 (2) 0॥6 
600॥0ज़ा7९ $5प्र-5९८००णा #9। 9९ 5प9॥गप/20, ॥976] ५:--- 


“ (|) वर ए#टकटाबों (०प्रा 66 टाटांइट एा ॥5$ 2]]0०09९ 
[्रांडकालाणा 7437 (3855 5प्रती 4€ल€ट८ ता ॥476९ $पणी 0वदा 35 
[5 ॥6९658479 ण 4णाह ०ण7ए९८ [प्रशांटट का कराए ट4प5९ 0 


# ८2 ५ ०0 908. 


गाल 9लावाए ऐगर ३, काटापक्राए था एव कण 6 
?2शाशा। णा ९0835, भाव क्राए 66९९ 50 9985520 0 एव 50 
77906 शा] 96 दाणिट22४70]6 ा0प्रशा0प्रा ॥6 शातञाणज ण पावा4 
गा 6 गाधाल' छा0शंक्‍व46१ का 4 कैलाओ का ॥6 (0०१46 ए 
ठाजं। 0०८१, 906, 0० गा इपटा 0॥67 गाक्षातद 35 ॥99 
96 [65ट766 ४97 0० प्रावद्ाा 8 9छण एी ॥6 707गगत07णा 
स्‍6श5]9प7९, णा 5प)]०९ 0 ॥6 कञाठशंझ05$ एि भाए 5प्रटी] 499, 
गा वह गाक्ाश' ए68ट29654 एछ५ ॥प685 7906 99 06 #टवटावं 
(0णपरा. 


(3) का टाी9पए56 (3) ०एा इ5फ-5९९॥णा (3) ०एा इललाणा 2]0 ०एा 6 
590 ७3८०, 0 6 एण0, छाक्‍८725 था।व ग29पफ्राठ “5प्र-5९टांणा (2) 


संविधान का मसौदा [2537 


॥6 एण१, 94८पटा5 भाव गीशपाट “इप्-5९८८टांणा ()7 &॥9 96 
५]॥ 0 ५]॥॥॥ (0 


(4) का इढलाणा 244 एाी 6 524 ७९०, शीा $5फ-5८ट८ाणा (4) ॥6 
00॥0ज़ा72₹2 5प्7-52९००णा $४॥4 96 ॥$27॥2९6, ॥9॥6]9५:--- 


-(|80) ७फऑ)]०० 0 ॥6 जाठशंड्रंणा$ ण ॥6 (०46८ 
णए (शा शत०्टटवप्राट 4908, ० भाएर 9ए 
77846 99 ॥6 72णगगराणा 7.69$]4प्र2, ॥6 
ज#तलाओं (0प्रा 7497 280 ॥07 6 00 धा6, शा 6 
भूगश0रवा एणी 6 (00ए९॥0' एशालव३, 7476 7पर68 0 ९0प्रा 
कि ॥762प्राधवाह 6 गाक्षाल की जाता काए १€लाल८ 90355९0 
0० णवलझा ॥346 99 वा का ॥6 लाटांएट एा ॥5$ ॥[]00]9८ 
रांडइकालाणा 7437 96 लागणि००१.7 


#0 ८2 ५ ०0 908. 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: फिर में श्री नज़ीरुद्रीन अहमद के संशोधन सं. 38 पर मत लेता 
हूं। 
प्रश्न यह हैः 


“कि खंड 9 के उप-खंड () में, भारत शासन अधिनियम, 935 की धारा 
209 की उप-धारा () में, 45 ॥०८८55४9७!' इन शब्दों के स्थान पर “57 
749 ००80०: ॥०८८४४४9७!' ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: फिर में डॉ. अम्बेडकर द्वारा संशोधित रूप में खंड पर मत लेता 
हूं। 
प्रशत यह हैः 
“कि संशोधित रूप में खंड 9 विधेयक का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
संशोधित रूप में खंड 9 को विधेयक में जोड़ दिया गया। 
खंड ॥0 


“अध्यक्ष; फिर हम खंड 0 को लेते हैं। श्री नज़ीरुद्ीन अहमद का एक 
संशोधन है। क्या आप उसे पेश करना चाहते हें? 


*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमदः नहीं, श्रीमान, किन्तु मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। 
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[ श्री नज़ीरुद्दीी अहमद] 


मैं खंड 0 का विरोध करना चाहता हूं, प्रथण कारण यह है कि यह अनावश्यक 
है, और दूसरी बात उससे कुछ अस्पष्टता आ जाती है। कारण ये हैं कि संघीय 
न्यायालय का निर्माण भारत शासन अधिनियम, 935 के अधीन हुआ था। 937 
में उस अधिनियम के अनुसार अनुकूलन आदेश द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता में 
संशोधन कर दिया गया था। एक संशोधन तो यह था कि संघीय न्यायालय को 
जाने वाली अपीलों के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा -क जोड़ी 
गई थी, और दूसरा संशोधन यह था कि आदेश 45 में एक नया नियम 7 बढ़ाया 
गया था जो सामान्यतः प्रिवी परिषद्‌ को जाने वाली अपीलों के विषय में था। 
अनुकूलन अधिनियम द्वारा किये गये संशोधनों से संघीय न्यायालय की अपीलें प्रिवी 
परिषद्‌ की अपीलों से अलग हो गईं। इन अनुकूलनों से पूर्व प्रिवी परिषद्‌ को 
भी अपीलें जाती थीं और संघीय न्यायालय को भी जाती थीं। किन्तु व्यवहार प्रक्रिया 
संहिता की धारा 09, 0 और |] में वर्णित तथा उस संहिता के आदेश 45 
में वर्णित प्रक्रिया कठिन थी। वे इसलिये आवश्यक हो गये थे क्योंकि प्रिवी परिषद्‌ 
में अपील जाने से पूर्व भारत में कुछ प्रारंभिक पग उठाने अपेक्षित थे। प्रिवी परिषद्‌ 
छह हजार मील के अंतर पर है, इसलिये प्रारंभिक कार्यवाही भारत में की जाती 
थी। किन्तु संघीय न्यायालय के निर्माण के पश्चात्‌ प्रिवी परिषद्‌ की अपीलों संबंधी 
कार्यवाही आवश्यक नहीं रही, क्‍योंकि वह न्यायालय भारत में था। इस परिस्थिति 
के कारण और इस कारण कि पक्षकों को असुविधा होती थी, जिन्हें एक बार 
उच्च न्यायालय में जाना होता था और फिर संघीय न्यायालय में जाना होता था, 
इसलिये 944 का अधिनियम 2। पारित किया गया था। अधिनियम से विद्यमान 
विधि में आमूल परिवर्तन कर दिये गये, जहां तक उच्च न्यायालय से संघीय न्यायालय 
को अपील जाने का संबंध है, और उस न्यायालय को अधिकार दे दिया गया कि 
वे अपने नियमों द्वारा अपनी प्रक्रिया का विनियमन कर सकें। 


सन्‌ 94। के अधिनियम 2] के संबंध में केवल तीन धाराएं हैं जिसका निर्देश 
देना मेरे लिये आवश्यक है। धारा 2 से धारा -क का निरसन कर दिया गया 
जो अनुकूलन आदेश द्वारा प्रविष्ट की गई थी। धारा 2 से आदेश 45 के नियम 
]7 का भी निरसन हो गया, जो 937 के अनुकूलन आदेश द्वारा व्यवहार प्रक्रिया 
संहिता के आदेश 45 में प्रविष्ट किया गया था। 4944 के अधिनियम 2। की 
धारा 3 से संघीय न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति मिलती हे। इसके अनुसार 
संघीय न्यायालय ने 942 में नियम बनाये थे, जो समय-समय पर संशोधित किये 
गये थे। इन नियमों में संघीय न्यायालय को जाने वाली अपीलों संबंधी सब मामलों 
का विस्तार से उल्लेख किया गया है, व्यवहार विषयों में भी और आपराधिक विषयों 
में भी। अतएव, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धाराएं ।099, 0 और ]। तथा 
आदेश 45 जो प्रिवी परिषद्‌ को जाने वाली अपीलों के सम्बन्ध में हैं, संघीय 
न्यायालय पर लागू नहीं होते। 


इन धाराओं और आदेश 45 का जो कुछ अवशिष्ट है वह प्रिवी परिषद्‌ की 
अपीलों के ही सम्बन्ध में है, और प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार की समाप्ति से 
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वे व्यर्थ हो जायेंगे और उनका निरसन करना होगा। किन्तु जहां तक वर्तमान प्रयोजन 
का संबंध है, मेरा निवेदन है कि वे आजकल की परिस्थितियों पर लागू नहीं हो 
सकते। 944 के अधिनियम 2] संबंधी विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के उल्लेख 
में लिखा था; 


“भारत शासन अधिनियम (विधियों का अनुकूलन) आदेश, 937 द्वारा व्यवहार 
प्रक्रिया संहिता में धारा 7-क और आदेश 45 नियम 7 जोड़ दिये गये 
थे और इस प्रकार प्रिवी परिषद्‌ की अपील प्रक्रिया संघीय न्यायालय की अपीलों 
पर लागू कर दी गई। उक्त प्रक्रिया कठिन और विलम्बकारी है, जो छह हजार 
मील परे स्थित न्यायालय के लिये है और उसे भारत में स्थित न्यायालय पर 
लागू नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त, व्यवहार प्रक्रिया संहिता में इन उपबन्धों 
को जोड़ने से संघीय न्यायालय की वह शक्ति कम हो गई है जिससे वह 
भारत शासन अधिनियम की धारा 2!4 के अधीन अपनी प्रक्रिया और आचरण 
का विनयमन कर सकता था, और इस पर संघीय न्यायालय ने 939 के मामले 
सं. 5 (लक्ष्मेश्वर प्रसाद शुक्ल बनाम वासदेव लाल चौधरी) में अपने विनिश्चय 
में विरोध रूप टिप्पणी की है। अतः संघीय न्यायालय की अपीलों की प्रक्रिया 
को सादा बनाने की दृष्टि से और भी संघीय न्यायालय को अपने आचरण 
और प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति वापस देने की दृष्टि से भी यह 
अभीष्ट है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में जोड़ी हुई नई बातों का प्रभाव अब 
समाप्त हो जाये।” 


मेरा निवेदन है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में ये जो बातें जोड़ी गई हैं वे 
दूरस्थ न्यायालय पर लागू होती थीं। अतएव यह लम्बी प्रक्रिया 494॥ के संशोधन 
अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गई। अतः व्यवहार प्रक्रिया संहिता के किसी निर्देश 
की अपेक्षा नहीं होगी, क्योंकि अपीलों के सम्बन्ध में व्यवहार प्रक्रिया के नियम 
वे ही हैं जो संघीय न्यायालय ने 94 के अधिनियम 2] के अनुसार 942 
के संघीय न्यायालय नियमों द्वारा निर्धारित की हैं। इन परिस्थितियों में मेरा निवेदन 
है कि केवल वे ही नियम लागू होने चाहियें जो संघीय न्यायालय द्वारा बनाये गये 
हैं। जेसा कि मैं कह चुका हूं उनमें व्यवहार विषयों तथा आपराधिक विषयों दोनों 
का उल्लेख है। इन नियमों के निर्देशमात्र से माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे कि 
मैंने जो बातें कहीं हैं वे कहां तक ठीक हें। 

मेरा निवेदन है कि खंड 0 अनुचित होगा जिसमें लिखा है कि अपीलों संबंधी 
आचरण के विषय में व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रभाव पड़ेगा हम पहले ही पिछले 
खंड--खंड 9 में भारत शासन अधिनियम की धारा 24 में उप-धारा (।॥क) जोड़ 
चुके हैं तो संघीय न्यायालय को जाने वाली अपीलों के सम्बन्ध में हे। इसलिये 
मेरा निवेदन है कि संघीय न्यायालय द्वारा निर्मित नियमों में, जो स्वयं पूर्ण हैं, तथा 
व्यवहार प्रक्रिया संहिता में चक्कर उत्पन्न हो जायेगा। यदि हम इन दो के चक्कर 
में पड़ जायें तो मेरा यही ख्याल होगा कि संघीय न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम 
ही, जो स्वयं पूर्ण हैं, लागू होने चाहियें और खंड में व्यवहार प्रक्रिया संहिता का 
निर्देश हटा देना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस सुझाव पर विचार 
करेंगे तथा खंड 0 को हटाने पर सहमत हो जायेंगे। 
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*थ्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यरः अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री नज़ीरुद्दीन 
अहमद भ्रान्ति में हैं। जहां तक विधि के अधीन नियमों का संबंध है, संघीय 
न्यायालयों के विनिश्चयों को प्रत्यक्ष लागू नहीं किया जाता। संघीय न्यायालय को 
अपने निर्णय निम्नतर न्यायालय को भेजने पड़ते हैं जो आवश्यक आदेश निकालता 
है और संघीय न्यायालय के निर्णयों के विषय में उन्हें लागू करने का प्रत्यक्ष अधिकार 
नहीं था। इसलिये वह कमी पिछले खंड द्वारा पूरी कर दी गई है जिसमें यह उपबन्ध 
है कि वे लागू किये जा सकेंगे और उन्हें निम्नतर न्यायालयों में भेजना अपेक्षित 
न होगा। यह असंगति थी कि उच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के निर्णय को प्रभावी 
बनाने का प्रयत्त करता, किन्तु संघीय न्यायालय स्वयं अपनी आज्ञप्तियों को प्रवर्तन 
में नहीं ला सकता था। वह असंगति हटा दी गई है क्‍योंकि अब वे आज्ञप्तियां 
लागू की जा सकती हैं। मुझे निश्चय ही है कि संघीय न्यायालय के नियमों में 
ऐसी व्यवस्था नहीं थी और न हो ही सकती थी कि उन्हें लागू किया जा सके 
जबकि स्वयं कानून में यह उपबन्ध नहीं था कि संघीय न्यायालयों के निर्णयों को 
प्रत्यक्ष लागू किया जा सकेगा। अतः हम आवश्यक रूप से यह उपबन्ध करना 
चाहते है कि संघीय न्यायालय के निर्णयों को लागू करने के लिये समुचित व्यवस्था 
हो। 


पिछले खंड में जो अभी पारित किया गया है। हमने ऐसा उपबन्ध रखा हे 
कि संघीय न्यायालय की आज्ञप्ति या आदेश भारत अधिराज्य में सर्वत्र लागू किया 
जा सकेगा। यह उपबन्ध रखने के पश्चात्‌ उसे लागू कैसे किया जाये? उसे अधिराज्य 
संसद द्वारा पारित नवीन अधिनियम द्वारा लागू करना होगा। किन्तु जब तक अधिराज्य 
संसद कोई विधि पारित न करे, तब तक कोई विधि अवश्य होनी चाहिये जिससे 
संघीय न्यायालय के निर्णयों को क्रियान्वित किया जा सके और उन्हें लागू करने 
के सम्बन्ध में पर्याप्त उपबन्ध होना चाहिये। उदाहरण के लिये इस खंड ॥0 का 
उद्देश्य यह है कि जहां तक संभव हो, नियम 5 के आदेश 45 को लागू कराया 
जाये। उदाहरण के लिये, सपरिषद्‌ राजा महोदय का आदेश, आदेश 45 नियम 5 
के उपबन्धों के अन्तर्गत, प्रत्यक्ष रूप में लागू नहीं किया जा सकता था। उसे केवल 
भारत के उच्च न्यायालयों में भेजा जाता है और उच्च न्यायालय उन्हें उन न्यायालयों 
को भेज देंगे जिन्होंने पहले आज्ञप्ति पारित की थी और वे ही आज्ञप्ति को क्रियान्वित 
करेंगे। यह तो केवल अनुकूलन का प्रश्न है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध 
यथास्थिति लागू होंगे। हद से हद यह कहा जा सकता है “जहां तक यह लागू 
हो सके।” अतएव संघीय न्यायालय के निर्णयों के लिये यह नियम 5 जैसे उपबन्धों 
का विस्तार है। बाद में अधिराज्य संसद को अधिकार होगा कि वह नियम 5 
के अतिरिक्त या विरुद्ध कोई विधि पारित कर दे। किन्तु अभी हमारे पास समय 
नहीं है और कोई विधि पारित नहीं की गई है। अतएवं, जब सपरिषद्‌ राजा महोदय 
समस्त क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय को दे दिया जाये, और ऐसा उपबन्ध बना दिया 
जाये कि संघीय न्यायालय के समस्त निर्णय और आज्ञप्तियां भारत अधिराज्य भर 
में लागू हो सकेंगी, तब उन आज्ञप्तियों को क्रियान्वित करने के लिये समुचित 
व्यवस्था होनी चाहिये। निस्‍्संदेह आपने सारवान उपबन्ध बना दिया है कि संघीय 
न्यायालय के निर्णय और आज्ञप्तियां भारत अधिराज्य में सब स्थानों पर लागू हो 
सकेंगी। इसी कारण व्यवहार प्रक्रिया संहिता और अधिराज्य संसद का निर्देश किया 
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गया है। निस्संदेह नियमों में तो अवश्यमेव किसी विद्यमान विधि का ही निर्देश 
होगा। आगे कोई भूल न रह जाये इसलिये नियमों के लिये उपबन्ध रखा गया है। 


अतः तीन बातें हैं। एक तो यह है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध 
किस हद तक अनुकूलित होकर संघीय न्यायालयों के निर्णयों पर लागू किये जा 
सकते हैं, नई व्यवस्था में, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होंगे। दूसरी 
बात यह है कि विधान-मंडल को सर्वोपरि शक्ति है कि वह हस्तक्षेप कर सकता 
है तथा समुचित परिवर्तन कर सकता है। इनके अधीन रहते हुए, यदि इन उपबनधों 
में से किसी को कोई कसर हो तो संघीय न्यायालय के कोई नियम बनाये जा 
सकते हैं। अतएवं उद्देश्य यह है कि इस चीज को पूर्ण बना दिया जाये, कि आज्ञप्ति 
को क्रियान्वित करने के लिये त्रिमुखी व्यवस्था होगी। इन उपबन्धों का यही उद्देश्य 
है। 
*अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? 
“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः नहीं, श्रीमान। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि खंड 0 विधेयक का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
खंड 70 विधेयक में जोड़ दिया गया। 
नया खंड ॥7 
“अध्यक्ष; एक और संशोधन है, एक नया खंड जोड़ना हेै। 
*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमदः मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 
“कि खंड 0 के पश्चातू, निम्न नया खंड जोड़ दिया जाये: 


“[].  व॥6 गाल्काटाणा 3०, 899, 30[॥605 ० 6 वाशकाशंथओाणा ए 
गांड 0८९ 35 4ा. [765 ० ॥6 गाल्फाटंथाणा णए था टला रण 


5.9 


ए्चा)काशा., 


[. निर्ववन अधिनियम, 899, इस अधिनियम के निर्वचन के लिये वेसे 
ही लागू होगा जैसे कि वह संसद के किसी अधिनियम के लिये लागू 
होता है।] 

श्रीमान, हम इस विधेयक द्वारा भारत शासन अधिनियम का संशोधन कर रहे 


हैं जिस पर ब्रिटिश निर्ववन अधिनियम, 899 लागू है। हम भारत शासन अधिनियम 
का संशोधन करने के लिये इस सदन में दो अन्य अधिनियम पारित कर चुके 


2542 ] भारतीय संविधान सभा [7 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


[ श्री नज़ीरुद्दीन अहमद] 


हैं और हमने उन अधिनियमों के निर्ववचन के लिये 899 के निर्वचन अधिनियम 
को लागू किया है। यह विधेयक मुख्यतः भारत शासन अधिनियम में ही शामिल 
किया जायेगा, अत: यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि इसका निर्वचन 899 के निर्वचन 
अधिनियम पर ही निर्भर हो। यह बात असंगत होगी यदि अधिनियम का मुख्य 
अंश 899 के निर्वचन अधिनियम के अनुसार हो और उस बड़े अधिनियम के 
अन्य भागों पर, जो इस विधेयक द्वारा पूरे होंगे, जनरल क्लाजेज अधिनियम लागू 
हो। यदि हम इस अधिनियम के निर्वचन को किसी प्रकार सीमित नहीं करेंगे तो 
साधारणत: जनरल क्लाजेज अधिनियम ही लागू होगा। इन्हीं परिस्थितियों में निर्वचन 
का यह नियम सब अन्य मामलों में ऐसी ही स्थिति में लागू किया गया था। यद्यपि 
यह अत्यन्त असंभावित है कि इस प्रकार के निर्वचन का कोई प्रश्न उठे, किन्तु 
हो सकता है कि कोई बारीक प्रश्न उत्पन्न हो जाये, जिसका निश्चय इसी बात 
पर निर्भर रहे कि कौन-सा निर्वचन अधिनियम लागू होगा। अतएव मेरे विचार में 
एक ही निर्ववचन अधिनियम होना चाहिये जो उस पर लागू हो, अर्थात्‌ 899 का 
अधिनियम ही लागू हो, और भारत का जनरल क्लाजेज अधिनियम नहीं। मेरे विचार 
श्र 2388 ५8 में कुछ स्वीकार किया है और जैसी परिस्थितियां हैं उनका यह 
निष्कर्ष है। 


*गाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: श्रीमान, मैं उस संशोधन को स्वीकार नहीं 
करता, यह बिल्कुल अनावश्यक है। 


*थ्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर: श्रीमान, इस विषय में एक दो शब्द कहना 
चाहता हूं। जहां तक निर्ववन अधिनियम का संबंध है, वह केवल ब्रिटिश संसद 
के ही अधिनियमों पर लागू हो सकता है। यह ब्रिटिश संसद का अधिनियम नहीं 
है, यह हमारी संसद का अधिनियम है इसलिये इस तरह के अधिराज्य अधिनियम 
के निर्वचन के लिये आप निर्ववचन अधिनियम के उपबन्धों को लागू नहीं कर सकते। 
हां, यदि कोई प्रश्न अकस्मात्‌ उठ खड़ा हो कि इस अधिनियम का अर्थ निकलने 
के प्रयोजन के लिये ब्रिटिश अधिनियम का क्‍या निर्वचन होगा तो आप सदा निर्वचन 
अधिनियम का सहारा के सकते हैं। मान लीजिये, उदाहरण के लिये, आपको न्यायिक 
समिति-अधिनियम का निर्देश करना है तो उसका निर्वचन अवश्यमेव निर्वचन 
अधिनियम से होगा, क्योंकि वह सदा उपलब्ध होगा। यह अधिनियम विशेष तो 
अधिराज्य विधान-मंडल का अधिनियम है इसलिये इस पर जनरल क्लाजेज अधिनियम 
लागू होगा। इन दोनों में कोई भूल नहीं है। जब संघीय न्यायालय के समक्ष कोई 
प्रश्न आयेगा तो वह या तो ब्रिटिश संसद का अधिनियम होगा जिस पर निर्वचन 
अधिनियम लागू होगा, या वह अधिराज्य विधान-मंडल का अधिनियम होगा जिस 
पर जनरल क्लाजेज अधिनियम लागू होगा। अत: मेरा निवेदन है कि इस संशोधन 
की कोई अपेक्षा नहीं है। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि खंड 0 के पश्चातू, निम्न नया खंड जोड़ दिया जाये: 


“[]. वाल गाल्फाटंथांणा 420, 899, 4[00]65 [ण 6 गाश[ए/ठ29707 ० (5 
4० 35 ॥ 3|]0॥65 [0 ॥6 फाटाफाठथांणा ण का 06०० एक्वागाशा'. 7 
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[. निर्ववचन अधिनियम, 899 इस अधिनियम के निर्वचन के लिये वेसे 
ही लागू होगा जैसे कि वह संसद के किसी अधिनियम के लिये लागू 
होता है।] 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
खंड ॥ 
“अध्यक्ष; फिर हम खंड | को लेते हें। 
*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: श्रीमान, में प्रस्ताव करता हूं: 


“कि खंड | के उप-खंड (]) में, '#छणातंणा ० शाएए ए०णालो 
॒रणांडकंतांणा 4०! इन शब्दों के स्थान पर ॥##एए 0०णालाी (##छणांपरणा 
णरांडतांटांणाी) &०७' ये शब्द तथा कोष्टक रख दिये जायें।” 


श्रीमान, अब भी हमने संशोधनकारी अधिनियम पारित किये, हमने अधिनियम 
के नाम में सदा पहले अत्यन्त महत्वपूर्ण शर्त रखी है और फिर कोष्टकों में विस्तृत 
विवरण लिखा। मेरे पास 947 के अधिनियमों की सूची है। अधिनियम 2 का 
शीर्षक है न्रक्ाफ्३ए७5 (प्ाएएणा एण 00095) ७०7”, अधिनियम 5 है “#ाट0 
एणा०25 (रालाएलशाटए 0प065) ७०८”, अधिनियम 29 का नाम है 'रफकऋला 
(श?06०८ाणा भाव कराए) 40०7 और अन्य बहुत से कानूनों के शीर्षक भी 
ऐसे ही हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस नाम से स्वीकार कर लेना चाहिये। 


श्रीमान, मैं अपने दूसरे संशोधन को भी पेश करता हूं: 


“कि खंड | के उप-खंड (2) के पश्चातू, निम्न नया उप-खंड जोड़ दिया 
जाये; 


३3) ॥ आओ 250 कए09 00 गाता १0९25 क्षाव तातांभा 9०77075$ आधा? 
0प्रा एण ९88९४ णाॉाशाकााएश गा (0प्रा$ ॥ 76 32०८९०१८९ 8965. 7 


[(3) यह उन भारतीय अपीलों और भारतीय याचिकाओं पर भी लागू होगा 
जो उन मामलों के विषय में हैं जो भारत में प्रवेश करने वाले राज्यों 
में उत्पन्न हुए थे।] 


मुझे पता नहीं है कि प्रवेश करने वाली रियासतों पर संघीय न्यायालय का शासन 
है या नहीं हैं। मुझे स्पष्ट पता नहीं है। मैं इस संशोधन द्वारा स्पष्टीकरण चाहता 
हूं। यदि इसे स्वीकार कर लिया जायेगा तो संशोधन सं. 4 को आवश्यक निष्कर्ष 
के रूप में स्वीकार करना ही होगा। 
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“अध्यक्ष: क्या आप इसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यहां प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार को समाप्त 
करने पर जोर है, और स्पष्ट है कि '##णाएंणा  वणांडत्ंतांणा' इन शब्दों को 
कोष्टकों में रखने से वह जोर पूरी तरह प्रकट नहीं होता। 


“अध्यक्ष: क्‍या आप 7वें संशोधन के विषय में कुछ कहना चाहते हैं? 


*पाननीय डॉ. बी.,आर. अम्बेडकरः श्रीमान, भारत में प्रवेश करने वाले राज्य 
कभी भी प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं थे। किन्तु सावधानी के तौर 
पर, उप-खंड (2) में ये शब्द हैं “भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर” अतएव प्रवेश 
करने वाले राज्यों का कोई उल्लेख करना अनावश्यक है। 


“अध्यक्ष: में अब संशोधनों पर मत लेता हूं। 
प्रश्न यह हैः 


“कि खंड | के उप-खंड (]) में, '(0७०णापणा णशा7एए 00पाली उरांइग्रंलांगा 
&८! इन शब्दों के स्थान पर एजलाएज़ (ए०णाला। (590॥॥00 ० गंप्रा00707) 
&८! ये शब्द तथा कोष्टक रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि खंड | के उप-खंड (2) के पश्चात्‌ निम्न नया उपखंड जोड़ दिया 
जाये: 


3) ॥ शा] 250 ॥70]9 00 गातवाभा १7९95 भाव दरावांधा 9०गा०णा$ आशा? 
0प्रा ण 28865 णाशा]बाश ॥ (70प्रा5 गा ॥6 32020९0 $9965. 7 


[(3) यह उन भारतीय अपीलों और भारतीय याचिकाओं पर भी लागू होगा 
जो उन मामलों के विषय में हैं जो भारत में प्रवेश करने वाले राज्यों 
में उत्पन्न हुए थे।] 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“खंड | विधेयक का अंग बने।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


खंड / विधेयक में जोड़ दिया गया। 
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शीर्षक तथा प्रस्तावना 
*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: में प्रस्तावगा पर अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रस्तावगा विधेयक का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
प्रस्तावगा विधेयक में जोड़ दी गई। 
*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः में शीर्षक पर अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता। 
*पं, ठाकुरदास भार्गवः मैं शीर्षक पर अपने संशोधन को पेश नहीं करना चाहता। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि शीर्षक विधेयक का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
शीर्षक विधेयक में जोड़ दिया गया। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि संशोधित रूप में विधेयक को पारित किया जाये।” 
*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: प्रस्ताव यह होना चाहिये था: 


“कि विधेयक को, जिस रूप में वह सदन में निश्चित हुआ है, पारित किया 
जाये।” 


“अध्यक्ष: कार्यावली में यही प्रस्ताव है: 


“कि विधेयक को, जिस रूप में वह सदन द्वारा निश्चित किया गया है, पारित 
किया जाये।” 


*थ्री के.एम. मुन्शी: अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कुछ शब्द कहना 
चाहता हूं जबकि हम ऐसा विधेयक पारित कर रहे हैं जिससे हमारा संबंध प्रिवी 
परिषद्‌ से टूट जायेगा जो लगभग डेढ़ सौ वर्षों से हमारा सर्वोच्च न्यायालय था। 
मुझे भी, सदन के साथ तथा कदाचित्‌ इस देश के साथ, संतोष है कि भविष्य 
में हमारा उच्चतम न्यायालय, तथा बहुत हद तक वर्तमान में हमारा संघीय न्यायालय, 
प्रिवी परिषद्‌ से सर्वथा स्वतन्त्र हो जायेगा। इस समय जब कि हम प्रिवी परिषद्‌ 
से सम्बन्ध विच्छेद कर रहे हैं, इस विषय में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। 


श्रीमान, यद्यपि हम बिल्कुल खुश हैं कि हम न्याय-व्यवस्था के विषय में सर्वथा 
स्वतन्त्र हो रहे हैं, पर प्रिवी परिषद्‌ से सम्बन्ध विच्छेद पर दुःख तो होगा ही-मुझे 
विश्वास है कि यह मेरी ही भावना नहीं है वरन्‌ भारत में सब वकीलों की ही 
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[श्री के.एम. मुन्शी] 


भावना है। हममें से अधिकांश प्रिवी परिषद्‌ की ओर एक शताब्दी, या अधिक समय, 
से बहुत सम्मान से देखा करते थे। मैं कह सकता हूं कि वैयक्तिक रूप से अपने 
वृत्तिक जीवन के आरंभ में, कई वर्ष, मैंने 'भारतीय अपीलों' के उन सुन्दर पतले 
ग्रन्थों में, उन विद्वतापूर्ण नियमों को पढ़ा है, जो भारत की विधि का स्रोत ही हेै। 


श्रीमान, ब्रिटिश संसद और प्रिवी परिषद्‌ ये दोनों संस्थाएं मानवता को आंग्ल 
सेक्शन जाति की देन हें। ब्रिटिश संसद ने गत कुछ शताब्दियों में केवल विधि 
ही निश्चित नहीं की हे, वरन्‌ ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल में सब अधिराज्यों तथा उपनिवेशों 
में अधिकारों और कर्तव्य की धाराओं का समन्वय किया है। जहां तक भारत का 
संबंध है, प्रिवी परिषद्‌ का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह बहुत बड़ी समन्वयकारी 
शक्ति थी और हम भारतीयों के लिये वह विधिशासन का साधन तथा प्रतीक बन 
गई थी--इस विधिशासन की ही धारणा पर हमने उन लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को 
आधारित किया है जिन्हें हमने अपने संविधान में स्थापित किया है। 


श्रीमान, 26 जनवरी को हमारा उच्चतम न्यायालय बन जायेगा, और 
लोक तत्रांतक जगत के उच्चतम न्यायालयों के परिवार में शामिल हो जायेगा जिसमें 
सबसे प्राचीन और शायद सबसे बडी प्रिवी परिषद्‌ है। मैं केवल यही आशा और 
विश्वास कर सकता हूं कि यद्यपि हम प्रिवी परिषद्‌ से संबंध-विच्छेद कर रहे हैं, 
फिर भी हमारा उच्चतम न्यायालय प्रिवी परिषद्‌ की परम्पराओं को बनाये रखेगा, 
वे परंपराएं जिनमें न्याय संबंधी वियोग, अटूट सच्चाई विधि-शासन के समक्ष सब 
को नीचा समझना, और केवल प्रजा के आपसी मामलों में ही नहीं, वरन्‌ राज्य 
और प्रजा के मध्य भी अधिकारों और न्याय की ध्यानपूर्वक प्रतिष्ठा करना, ये सब 
बातें अंतर्ग्रस्त हैं। प्रिवी परिषद्‌ की हमसे अधिक क्‍या प्रशंसा हो सकती है कि 
मैं आशा करता हूं कि हमारे उच्चतम न्यायालय को वह शक्ति प्राप्त हो कि वह 
निशंक न्याय की उस परंपरा को बनाये रखे जो प्रिवी परिषद्‌ की प्रभुता के कारण 
इस देश में प्रचलित थी। 


इन शब्दों के साथ, श्रीमान, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो मेरे माननीय 
मित्र, डॉक्टर अम्बेडकर ने पेश किया है। 


*थ्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यरः अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य 
यह है कि नियुक्त दिवस से सपरिषद्‌ राजा महोदय के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर 
दिया जाये तथा संघीय न्यायालय की वही स्थिति बना दी जाये जो प्रिवी परिषद्‌ 
की है। इस विधेयक के पारित होने से नये संविधान की उस स्थिति को प्राप्त 
करना सुगम हो जायेगा, जिसके अधीन उच्चतम न्यायालय को सांविधानिक तथा अन्य 
मामलों में अनन्य क्षेत्राधिकार दिया गया है, और उसे अपील का अंतिम न्यायालय 
बनाया गया है, केवल उन क्षेत्रों के विषय में ही नहीं जो विद्यमान शासन के 
अधीन प्रांत है, वरन्‌, देशी राज्यों के विषय में भी। 
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नये संविधान के अधीन और विधेयक के अधीन शासन में यही अंतर हे कि 
नये संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को प्रान्तों के उच्च न्यायालयों से ही 
नहीं, देशी राज्यों के उच्च न्यायालयों से भी अपीलें जा सकती हें, इस समय संघीय 
न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन्हीं मामलों तक सीमित है जो विभिन्‍न राज्यों के प्रवेश 
पत्रों के अन्तर्गत उठते हैं। क्षेत्राधिकार के विविध शीर्षकों का विवरण देने के स्थान 
पर खंड 5 में उन सब क्षेत्राधिकार शीर्षकों का निर्देश किया गया हे जिनका प्रयोग 
सपरिषद्‌ राजा महोदय नियुक्त दिवस से पूर्व करते रहे हें। 


एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसका मैंने वाद-विवाद के समय निर्देश किया 
था, कि संघीय न्यायालय का निर्णय समस्त भारत में क्रियान्वित हो सकेगा उसको 
क्रियान्वित कराने के लिये समुचित उपबन्ध रख दिया गया हे। 


फिर मैं एक दो व्यापक बातें करना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां 
और क्षेत्राधिकार के विषय में जो उपबन्ध हैं उनका ध्यान रखते हुए इस विधेयक 
में भारत न्यायालयों और प्रिवी परिषद्‌ के संबंधों की अंतिम क्रिया है और न्यायिक 
स्वशासन के सिद्धान्त को क्रियान्वित किया गया है जो उन अधिराज्यों में भी अधिराज्य 
पद का आवश्यक अंग बन रहा है जो ब्रिटिश मुकुट के प्रति निष्ठावान हैं। चाहे 
उस शासन के अधीन, जो भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया हे, 
कार्यपालिका के विषय में चाहे कुछ भी कहा जाये, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं 
हो सकता कि इस मामले पर विस्तृत तथा निष्पक्ष रूप में विचार करें तो प्रिवी 
परिषद्‌ की न्याय समिति का अभिलेख बहुत अच्छा रहा है। मूर की भारतीय अपीलों 
में और तत्पश्चात्‌ “भारतीय अपीलों' में जो विवरण छपे हैं वे प्रिवी परिषद्‌ की 
योग्यता का पर्याप्त प्रमाण हैं। उन्होंने भारतीय विधि शास्त्र को बहुत कुछ दिया हे 
जिसमें हमारी स्वीय विधि भी हे। मैं यहां यह उल्लेख कर सकता हूं कि 
'दत्तक-ग्रहण' की विधि में ही पहले हिन्दू विधि के अपूर्ण ज्ञान के कारण उदार 
विचार प्रकट नहीं किये गये थे, किन्तु जब से भारतीय न्यायालयों ने उस पर उदार 
विचार व्यक्त किया तब से प्रिवी परिषद्‌ ने भी वैसा ही कर दिया है; उसने भारत 
की निर्मित विधियों के विषय में प्रसिद्ध निर्णय किये हैं। उसने भारत की वाणिज्य 
विधि के विकास में बहुत कुछ हाथ बंटाया है। कभी-कभी शिकायतें हो सकती 
हैं कि प्रजा की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले मामलों में प्रिवी परिषद्‌ ने ऐसे 
निर्णय नहीं किये हैं जो भारतीय लोगों को पसंद हों। किन्तु कुछ मिलाकर, इतिहास 
का निर्णय न्यायिक समिति के पक्ष में ही होगा और हमारे संघीय न्यायालय तथा 
उच्च्तम न्यायालय के अनुसरण करने के लिये प्रिवी परिषद्‌ की न्यायिक समिति 
से अधिक अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। 


किन्तु एक बात है जिस पर बल देना चाहता हूं, वह यह है कि संघीय न्यायालय 
या उच्च्तम न्यायालय को न्यायिक समिति के निर्णयों का अन्धानुकरण नहीं करना 
चाहिये। आशा है कि संघीय न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ऐसे विधि शास्त्र 
का विकास कर लेंगे जो जनता की आत्मीयता तथा इस देश की हालत के अनुरूप 
होगा। अभी संघीय न्यायालय तथा नये संविधान के अधीन उच्चतम न्यायालय की 
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स्थिति अद्वितीय महत्व की होगी, और इतिहास का निर्णय इस बात पर निर्भर होगा 
कि वे कितनी स्वाधीनता, योग्यता और पांडित्य से अपना कार्य करते हें। 


*थ्रीमती जी. दुर्गाबाई (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस 
प्रलोभन पर, जिसे मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण समझती हूं कुछ शब्द कहूं। मैं सदन का 
अधिक समय नहीं लेना चाहती अतएव मुझे जो कुछ कहना है वह मैं सीधे-सीधे 
कह दूंगी। 


मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं जो कुछ सैकिंडों में ही पारित होने वाला 
है और जो भारत के न्यायिक इतिहास में महान घटना है। जब यह विधेयक स्वीकृत 
हो जायेगा तो न्यायिक क्षेत्र में ब्रिटिश पद्धति और भारतीय पद्धति के बीच का 
संबंध, जो बहुत समय से चला आ रहा है समाप्त हो जायेगा। मैं विधि की विद्यार्थिनी 
तथा अभ्यासिनी होने के नाते यह कह सकती हूं कि इससे हमारी भारतीय विधि 
तथा भारतीय विधि शास्त्र को बहुत लाभ हुआ हे] मुझे प्रिवी परिषद्‌ के निर्णयों 
और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों को पढ़ने का अवसर मिला है। जिनका उल्लेख 
श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने दिया है। मुझे उस संबंध पर गर्व था जिससे 
हमें बहुत लाभ हुआ था। अतः हमें उस संबंध कौ सराहना करनी चाहिये जिससे 
अब हमारा विछोह हो रहा है। 


जब यह विधेयक अधिनियम बन जायेगा तब इससे भारत में न्यायिक स्वशासन 
का युग आरंभ हो जायेगा। उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं वे इस देश 
की राजनैतिक और सांविधानिक स्वतन्त्रता के फलस्वरूप ही हैं। जब संविधान पारित 
हो जायेगा तब हमारे संघीय न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की संज्ञा दे दी जायेगी। 
वह सब उच्च न्यायालयों के लिये अपील का सर्वोच्च न्यायालय होगा और संविधान 
के निर्वचन के लिये न्यायिक प्राधिकारी भी होगा। हम चाहते हैं और आशा करते 
हैं कि उच्चतम न्यायालय, जो संविधान का तथा उसमें प्रत्याभूत मूल अधिकारों का 
संरक्षक होने वाला है, अपने कृत्य को सुचारु रूप से पूरा करेगा तथा भारत 
के प्रत्येक नागरिक को यह कहने का अवसर मिलेगा कि उसने उसके अधिकारों 
की संविधान के सच्चे संरक्षक के रूप में रक्षा की हे। 


श्रीमान, आज प्रातःकाल यह आलोचना सुनाई दी थी कि हम कई मामलों में 
प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार को जारी रख रहे हैं। क्‍या मैं उसके उत्तर में यह 
कह सकती हूं कि जैसा डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट कर दिया है ऐसा केवल कुछ 
मामलों में होगा जहां निर्णय पहले ही सुनाया जा चुका है या जहां राजा महोदय 
को प्रतिवेदन भेजा जा चुका है या जहां उन मामलों को न्यायिक समिति की 
कार्यावली में समाविष्ट कर लिया गया है। शेष समस्त मामलों का यहीं निर्णय होगा। 
हमने खंड 5 में यह भी उपबन्ध कर दिया है कि यदि 0 अक्तूबर के पश्चात्‌ 
केवल अनुमति ही दी जाये तो शेष कार्यवाही संघीय न्यायालय में ही होगी। केवल 
बीस पच्चीस मामले ही हैं, और यदि 26 जनवरी 950 से पूर्व उनका निर्णय 
नहीं हो पाता तो उन्हे भी भारत में भेज दिया जायेगा। यह बात तो न्याय और 
शिष्टता के अनुरूप ही है कि हम उन अपीलों को नहीं मंगवायें जिनका मैंने उल्लेख 
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किया है। इन थोड़े से शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करती हूं और 
कहती हूं कि उच्चतम न्यायालय की प्रगति और कृत्यों को देखना हमारे इतिहास 
का अतीव मनोरंजक अंग होगा। 


*थ्री एम, अनन्तशयनम्‌ आयंगर (मद्रास : जनरल): श्रीमान, मैं डॉ. अम्बेडकर 
को बधाई देता हूं कि कम से कम अब उन्होंने इस विधेयक को पेश करना 
आवश्यक समझा है। एक बार पहले जब संसद के समक्ष एक विधेयक पेश किया 
गया था कि संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाये, तब हमने यह सुझाव 
दिया था कि प्रिवी परिषद्‌ के समक्ष लम्बित सब अपीलों को संघीय न्यायालय 
में स्थानान्तरित कर दिया जाये और प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर 
दिया जाये--यह बात 947 की है-हमें पता नहीं है कि उस समय डॉ. अम्बेडकर 
ने उसके विरुद्ध इतने आवेश से तर्क क्‍यों किया था। किन्तु मुझे प्रसन्‍नता है कि 
प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार को संविधान पारित करके समाप्त करने से पूर्ण 
डॉ. अम्बेडकर ने यह विधेयक पेश कर दिया है। आज प्रातः काल मैंने पत्रों में पढ़ा 
था कि कनाड़ा तक भी प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार को समाप्त करके अपने उच्चतम 
न्यायालय को शक्ति देने की व्यवस्था कर रहा है। अतएव चाहे हम अपने देश 
को गणराज्य, घोषित करें या न करें, फिर भी यह कार्यवाही तो पहले ही की 
जानी चाहिये थी। 


मैं उन न्यायाधीशों का बहुत सम्मान करता हूं जो प्रिवी परिषद्‌ में हैं। मैंने तो 
यही देखा हे कि भारतीय और भारतीय के मध्य उन्होंने न्याय किया था। ऐसे अवसर 
हो सकते हैं जब हम उनके निर्णयों से सहमत नहीं हो सके थे जिनमें यूरोपीयों 
और भारतीयों के हितों में टक्कर थी। अब संघीय न्यायालय पर उसकी क्षमता, 
उसकी सच्चाई और उसकी योग्यता के विषय में भारी उत्तरदायित्व आ रहा हे। 
जब विरोधी राजनैतिक दल हों जो एक दूसरे को पराजित करना चाहते हों, एक-दूसरे 
के विरुद्ध सफलता प्राप्त करना चाहते हों, तब उस परिस्थिति में शान्त रहना बहुत 
कठिन है। अतएब और भी अधिक उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों 
के कंधों पर आ पड़ता है और राष्ट्रपति पर भी आ पड़ता है जिसे भविष्य में 
पदों को भरने के लिये उपयुक्त लोगों का चुनाव करना हे। 


प्रिवी परिषद्‌ ने चाहे बहुत से मामलों में मार्ग प्रदर्शन किया हो, किन्तु जहां 
तक सामाजिक विधान का संबंध है, हमें उसके विरुद्ध शिकायतें हैं। वह प्राचीन 
रिवाजों को बदलना चाहती थी। वह हिन्दुओं की स्वीय विधि में बहुत सी बातों 
को पुरानी समझ पर व्यर्थ बताती थी। भारतीय उच्चतम न्यायालय ऐसा निर्णय नहीं 
कर सकता था। कई बातें ऐसे ही ठीक हो सकती थीं कि भारतीय न्यायालय उनका 
अन्यथा निर्वचन कर देता हैं। कई बातें केवल किताबी विधि से ही नहीं हुआ 
करतीं। उन्हें प्रगति से बदलने दिया जाता है। यदि न्यायालय निर्वचन से सहायता 
करें तो कई अच्छी बातें हो सकती हैं, कई क्रांतियां हो सकती हैं जिनका लोगों 
को पता नहीं लगे, और विधान-मंडल द्वारा कोई विधान बनाये बिना ही प्रगति हो 
सकती है। मुझे विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय के भावी न्यायाधीश निस्सन्देह 
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योग्य सिद्ध होंगे और यह उचित ही प्रमाणित होगा कि प्रिवी परिषद्‌ से यह शक्ति 
स्थानान्‍्तरित की गई है, हय क्षेत्राधिकार स्थानानतरित किया गया हेै। 


अब जहां तक प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार को 0 अक्तूबर के पश्चात्‌ भी 
जारी करने देने का संबंध है, मुझे विश्वास है कि हम जिस दिन भारत को गणराज्य 
घोषित करेंगे, उस दिन यदि कोई अपीलें उसके पास लम्बित होंगी तो वे सब 
स्वयमेव उच्चतम न्यायालय को स्थानान्तरित हो जायेंगी। हमारे संविधान के अंतःकालीन 
उपबन्धों में एक उपबन्ध हे कि ऐसी सब अपीलें स्वत: ही उच्चतम न्यायालय 
को आ जायेंगी। 


श्रीमान, मुझे माननीय सदस्य को बधाई देने में बहुत प्रसन्‍नता है कि आखिर 
उन्होंने इस विधान को पेश करना उपयुक्त समझा है। इससे, ब्रिटिश के साथ अंतिम 
संबंध भी टूट जायेगा। जब अंग्रेज आये तो उन्होंने हमें अपने मामले स्वयं सुलझाने 
देने के स्थान पर हमारे ऊपर क्षेत्राधिकार जमाना चाहा। अब वह संबंध टूट गया 
है। मैं हम सबको तथा इस विधेयक के माननीय प्रस्तावक को बधाई देता हूं कि 
उन्होंने यह विधेयक पेश किया हे। 


“पं, ठाकुरदास भार्गव: श्रीमान, मुझे इस प्रस्ताव का समर्थन करने में बहुत 
प्रसन्‍नता है “कि यह विधेयक अब पारित कर दिया जाये'। अब प्रिवी परिषद्‌ से 
हमारा संबंध बहुत समय के पश्चात्‌ समाप्त हो रहा है। हमें इस अवसर पर प्रिवी 
परिषद्‌ की सराहना करनी चाहिये जिसने गत पौने दो सौ वर्ष में हमारी विधियों 
के विकास में हमारी इतनी सहायता की है। प्रिवी परिषद्‌ की परम्पराओं को, इसकी 
निष्पक्षता, इसकी स्वतंत्रता और उसके अन्य गुणों को, उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्रहण 
करना होगा, और हमें आशा है कि उच्चतम न्यायालय भी उतना ही ऊंचा उठेगा। 


अब, श्रीमान, ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरीका की पद्धतियों से, जिनकी हमने नकल 
की है, यह सर्वथा स्पष्ट है कि न्यायालय ही जनता के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं 
के अन्तिम निर्णायक हैं। यदि हमने उस पद्धति को अपनाया है तो यह उचित 
ही है कि हमारा उच्चतम न्यायालय अन्तिम क्षेत्राधिकार का न्यायालय बने। हमारे 
कई देशवासियों ने प्रिवी परिषद्‌ के न्यायिक कार्य में न्यायाधीशों के रूप में कार्य 
किया है। मुझे प्रसन्‍नता है कि अब मसौदा-समिति ने प्रिवी परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार 
को समाप्त करके उसे संघीय न्यायालय को प्रदान करने की प्रस्थापना की है। 


अब प्रत्येक देश में राजा के कुछ परमाधिकार होते हैं। मैं यह कहना नहीं 
चाहता कि वे परमाधिकार क्‍या हैं किन्तु यह कहना पर्याप्त है कि राजा न्याय का 
स्रोत समझा जाता है, वह विधि से परे होता है और उसे क्षमा आदि करने की 
शक्तियां होती हैं। वे ही शक्तियां अब राष्ट्रपति को प्रदान की जा रही हेैं। यदि 
न्यायालय किसी व्यक्ति को दंड भी दे चुके हों तब भी राजा अपने परमाधिकार 
से उन्हें क्षमा आदि कर सकता है। 


आपराधिक विषय के भी कई मुकदमे हैं, जिनमें प्रिवी परिषद्‌ ने अपने क्षेत्राधिकार 
में स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों की रक्षा की और इसी आधार पर मामलों का 
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विनिश्चय किया। यह सत्य है कि आपराधिक मामलों में उसने बहुत कम अवसरों 
पर निम्नतर न्यायालयों के कार्य में हस्तक्षेप किया--किन्तु जैसा कि मैं कह चुका 
हूं उसका क्षेत्राधिकार एक विशेष प्रकार का था--किन्तु उसका उद्देश्य सदा 
न्याय-प्रशासन का हित ही था। मुझे आशा है, श्रीमान, कि हमारे संघीय न्यायालय 
को अब वहीं क्षेत्राधिकार दिया जा रहा है तो वह न्यायालय भी योग्यता से वही 
कार्य करेगा जिसके करने की प्रत्येक न्यायालय से आशा की जाती है। यद्यपि हम 
अपने सामान्य न्यायालयों को कार्यपालिका पर अभिष्ट प्रभुता देने में सफल नहीं 
हुए हैं, फिर भी यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण हे क्योंकि इससे संघीय न्यायालय 
को वह क्षेत्राधिकार मिल जाता है जो अब तक प्रिवी परिषद्‌ के पास था। मुझे 
आशा है कि इससे सब व्यक्तियों के साथ न्याय होगा। मुझे प्रसन्नता हे, श्रीमान, 
कि अब भारत में सब मामलों का निर्णय हमारे अपने न्यायालय की करेंगे। श्रीमान, 
मैं चाहता हूं कि प्रिवी परिषद्‌ के प्रति हमारी कृतज्ञता प्रकट करूं जिसने बहुत 
समय तक सबके प्रति न्याय किया है। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि विधेयक को, जिस रूप में वह सदन द्वारा निश्चित किया गया है, पारित 
किया जाये।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


संविधान का मसौदा--( जारी ) 
संविधान के अनुवाद संबंधी प्रस्ताव 


*थ्री के.एम. मुंशी: अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को पेश करना चाहता हूं 
जो मेरे नाम से हैः 
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[संकल्प किया जाता है कि अध्यक्ष को अधिकृत किया जाये तथा उससे प्रार्थना 
की जाये कि वह 26 जनवरी 950 से पहले संविधान का हिन्दी में अनुवाद 
कराने तथा अपने प्राधिकार से उसे प्रकाशित कराने का अपेक्षित प्रबन्ध करे 
और संविधान के अनुवाद को भारत की उन अन्य बड़ी भाषाओं में भी जिनमें 
वह उचित समझे, तैयार और प्रकाशित कराने का भी प्रबन्ध करे।] 


2552 ] भारतीय संविधान सभा [7 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


[ श्री के.एम. मुन्शी] 


श्रीमान, सदन को पूरा ज्ञान है कि संविधान का हिन्दी अनुवाद कराने के लिये 
आपने क्या-क्या पग उठाये थे 947 में एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसके 
सभापति मेरे माननीय मित्र श्री घनश्याम सिंह गुप्त थे। समिति ने हिन्दी में एक 
मसौदा तैयार किया। बाद में, श्रीमान, स्टीयरिंग समिति की प्रार्थना पर आपने उस 
संविधान के पुनरीक्षण के लिये 5 मार्च 949 को एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त 
की। जैसाकि सदन को ज्ञात है, उस समिति के सदस्य हे त॑ सुविख्यात विद्वान 
थे जो भारत के विभिन्‍न भागों में साहित्यिक कार्य से सम्बद्ध हैं। समिति के सदस्य 
ये थे: श्री धनश्याम सिंह जी (सभापति), श्री राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी सम्मेलन 
के भूतपूर्व सभापति, श्री सुनीति कुमार चटर्जी जो भारत में इंडो-आर्य भाषाओं के 
सबसे बडे विशेषज्ञों में से हैं, श्री सत्यनारायण, इन महोदय ने दक्षिण में हिन्दी 
भाषा के प्रचार के लिये जितना प्रयत्त किया है उतना किसी एक व्यक्ति ने नहीं 
किया, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार और श्री दाते, जो मराठी में सुविख्यात विद्वान हें। 
इस समिति ने दूसरे अनुवाद का पुनरीक्षण किया है, वह मुद्रणालय में हैं और 
सदन में बहुत लोगों को आशा थी कि अनुवाद समय पर पूर्ण होकर सदन में 
पेश किया जा सकेगा। किन्तु मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां हैं। समय पर्याप्त नहीं 
है, उसका यह भी अर्थ होगा कि नवम्बर सत्र के पश्चात्‌ भी सभा की बैठक 
करनी होगी तभी वह अनुवाद सदन में पेश हो सकता है, और व्यय भी अनावश्यक 
रूप में अधिक होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, यह अधिक अच्छा है 
कि अनुवाद को, आप द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात्‌, अथवा विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार 
किये गये रूप में, या किसी ऐसे अभिकरण द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात्‌ जिसे आप 
उचित समझें, आपके प्राधिकार के अन्तर्गत प्रकाशित कर दिया जाये। यह नितान्त 
आवश्यक है कि 26 जनवरी को आपके प्राधिकार के अन्तर्गत यह अनुवाद अवश्य 
प्रकाशित हो जाना चाहिये, कारण यह है कि 26 जनवरी को इस संविधान के 
प्रकाशित होते ही समस्त भारतीय भाषाओं को विभिन्‍न भाषाओं में अनुवाद के लिये 
एक आधारभूत शब्दावली और आधारभूत अनुवाद की आवश्यकता होगी। इस समय 
तो ऐसी स्थिति है कि प्रत्येक प्रान्त में समाचार-पत्र संविधान के शब्दों का मनमाने 
ढंग से अनुवाद कर रहे हैं। कुछ अनुवाद तो असाधारण रूप से हास्यास्पद हैं और 
कुछ ठीक ठीक हें, किन्तु यह आवश्यक है कि हमारी समस्त संविधानिक शब्दावली 
को किसी न किसी प्रकार से प्राधिकृत रूप में प्रकाशित करना चाहिये जिससे कि 
हमारी भाषाओं में अनुवाद सरल हो जायें। एक बार इस संविधानिक शब्दावली के 
प्रचलित होते ही, एक बार हिन्दी में अनुवाद के प्रकाशित होते ही समूचे देश भर 
में एकसम शब्दावली प्रयोग करना आसान हो जायेगा। इतना ही नहीं, किन्तु यदि 
और भी प्राधिकृत अनुवाद बने तो उनके लिये आधार भी यही बन जायेगा। अतः 
यह नितान्त अपेक्षित है कि यह अनुवाद तैयार हो। 


एक बात और, और मैं समाप्त कर दूंगा। इस समिति में जो विशेषज्ञ हैं वे 
अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोत्तम हैं जैसे भारत में मिल सकते हैं, और निस्संदेह उनके 
किये हुए अनुवाद का देश भर में बहुत सम्मान होगा। कुछ पत्रों में यह मत 
अभिव्यक्त किया गया है कि यह अनुवाद शायद बहुत जटिल होगा। अब यह अपने 
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अपने विचार हैं, किन्तु मैं तो यह बात कदापि नहीं समझ सकता कि हमारे संविधान 
का अनुवाद किसी भारतीय भाषा में तब तक कैसे हो सकता है जब तक कि 
हम नये शब्दों को गढ़ करके वैधानिक और सांविधानिक विचारों को प्रकट न करें 
जो हमने अंग्रेजी के संविधान में अभिव्यक्त किये हें। संस्कृत के अतिरिक्त हमारी 
सब भाषाओं में वैधानिक और सांविधानिक शब्दों का कोई पूर्ण कोष नहीं है। संस्कृत 
शब्दावली भी अपर्याप्त है, और हमें शायद सांविधानिक विधि के कुछ आधुनिक 
विचारों को प्रकट करने के लिये नये शब्द गढ़ने पड़े। अत: मेरा निवेदन है कि 
चाहे कोई भी अनुवाद हो उसे अधिकांश में संस्कृत से ही शब्द लेने होंगे। में 
देखता हूं कि इस देश के कुछ लोगों में बहुत पक्षपात भावना है और वे समझते 
हैं कि सांविधानिक और वैधानिक शब्दावली भी ऐसी ही बननी चाहिये कि वह 
तथाकथित “जनसाधारण' के लिये भी बोधगम्य हो। विश्व में कहीं भी ऐसा उलझा 
हुआ संविधान, जिसकी प्रत्येक धारा में विभिन्‍न सांविधानिक शब्द हों, ऐसी सरल 
या लोकप्रिय भाषा में नहीं लिखा गया कि जनसाधारण उसे समझ सके। यहां तक 
कि हमारे बहुत से वकीलों के लिये भी, मुझे विश्वास है कि कई पदावलियां, 
जो इस संविधान में प्रयुक्त हुई हैं--जो पदावलियां अमेरीकी या इंग्लिश संविधान 
से ली गई हैं--ऐसी हैं जो साधारण वकील नहीं समझ सके और बहुत पुराने वकील 
भी कई बार नहीं समझ सकते। जब तक वे सांविधानिक विधि से परिचित न 
हों जायें तब तक उनके लिये वे विचित्र शब्द हैं, विशेषत: हमारे जैसी भाषाओं 
में और मेरे विचार में यह आवश्यक है कि हमारी नई शब्दावली अधिकांश में 
संस्कृत से बननी चाहिये और शब्द संस्कृत धातुओं से बनने चाहियें, ज्यों ही ऐसा 
किया त्यों ही मुझे विश्वास है कि इससे एक मध्य बिन्दु बन जायेगा जिससे हमारी 
समस्त भारतीय भाषाओं की शब्दावली बन सकेगी, और नई हिन्दी की भी 
आधारशिला बन जायेगी जिसके विकास के ढंग पर इस सदन में तीन दिनों पूर्व 
ही विनिश्चय किया है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति 
के लिये पेश करता हूं। 


*भ्री एच.वी. कामत (मध्य प्रदेश और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे 
माननीय मित्र श्री के.एम. मुंशी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका सामान्यतः: समर्थन 
करते हुए, क्‍या मैं सदन के समक्ष इस प्रस्ताव पर कुछ संशोधन पेश कर सकता 
हूं? मुझे खेद है, श्रीमान, कि यह कार्यावली गत रात्रि को ही मुझे मिली थी अतः 
मैं समय पर इन संशोधनों की सूचना नहीं भेज सका, जिसका यह परिणाम हे 
कि मेरे माननीय साथियों को संशोधनों की प्रतियां नहीं मिली हें। 


अतएव मैं उन्हें एक एक करके पढ़ देता हूं। 


“(]) कि प्रस्ताव में, 06 [श6अंतला 96 7९तुप०४८१ 0 3प075०60 ॥0! इन 
शब्दों के स्थान पर (॥6 ए€अंतथा 60' ये शब्द रख दिये जायें। 


(2) कि प्रस्ताव में, फर्शणा6 उश्ापक्ष४ 26, 4950! इन शब्दों तथा अंकों के 
स्थान पर “85 50०८०५ ४5 905806०' ये शब्द रख दिये जायें। 
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(3) कि प्रस्ताव में, (6 छा८एथ्ाभांणा 270 9ए्८४7णा' इन शब्दों के स्थान 
पर “€भाए फाव्छगांणा भाव एप०४४०7' ये शब्द रख दिये जायें। 


(4) कि प्रस्ताव में, ("ला ग्राध्ुणा ।श2५82९४! इन शब्दों के स्थान पर “0 
]भा2782८४” ये शब्द रख दिये जायें। 


यदि इन संशोधनों को सदन स्वीकार कर ले तो प्रस्ताव निम्न प्रकार बन जायेगा: 


>२650]ए९06 ॥4/ 6 शिटडंतला 60 ॥87९6 7९८2८552५ 88.0$ 4॥0 9५6९ ॥6 
प्रक्षाईबताणा एण ॥6 एगार्ॉपाणत शञाव््भव्व का सात रात 00 ॥3ए6 वा 
?पा॥ह॥०व प्रावक्ष ग्रां$5 3रपा0त्राए 35 59०९८०व]५ 35 90587]6 थाव 350 ॥0 
भाबाए6 [ण ॥6 ढाए कञाव्रभगांणा भाव छफ९ब्राणा ए 6 ॥थ्षाएवांगा ए 
6 (णाश्रापाणा का छ्ठा जाल [्राए१३2९४ ए पात॑4 38 46 86९॥5$ 7.7 


[संकल्प किया जाता है कि अध्यक्ष संविधान का हिन्दी में अनुवाद कराने तथा 
अपने प्राधिकार के अन्तर्गत प्रकाशित कराने के लिए यथासंभव शीघ्र अपेक्षित 
प्रबंध करे और संविधान के अनुवाद को भारत की उन अन्य भाषाओं में भी, 
जिनमें वह उचित समझे, तैयार और प्रकाशित कराने का भी शीत्र प्रबन्ध करे।] 


संशोधन सं. । के विषय में, मैं अनुभव करता हूं, श्रीमान, कि श्री मुंशी के 
प्रस्ताव में जो अभिव्यक्ति प्रयुक्त हुई है, वह कुछ कुछ असुन्दर सी है। जब सदन 
कोई प्रस्ताव स्वीकार करेगा तो अध्यक्ष को उस प्रस्ताव के फलस्वरूप प्राधिकार 
तो मिल ही जायेगा। प्रस्ताव में यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि अध्यक्ष 
को अमुक-अमुक कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है। हम संकल्प करते 
हैं कि अध्यक्ष ऐसा करे और वही प्राधिकार भी है और प्रार्थना भी है, अतः मैं 
अनुभव करता हूं कि “घ॥०75०70॥ था१ 72(7०४7” ये शब्द इस संकल्प के प्रयोजन 
के लिये अनावश्यक है, उनसे सदन द्वारा स्वीकृत होने वाले प्रस्ताव की प्रतिष्ठा 
कम हो जाती हे। 


संशोधन सं. (3) के विषय में, जो '€काए फ़ञाव्छभ्भांणा भाव एप८०शभा०णा' इन 
शब्दों के प्रवेश के विषय में हैं मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं 
है। मेरा विश्वास है कि श्री मुंशी चाहते हैं, और सदन भी यही चाहता है, कि 
अन्य भाषाओं में भी अनुवाद शीघ्र ही समाप्त हो जाये। मैं केवल इसे स्पष्ट करना 
चाहता हूं कि इस मामले को या अन्य भाषाओं में इस अनुवाद कार्य को अनिश्चित 
काल के लिये स्थगित नहीं किया जायेगा। 


संविधान का मसौदा [2555 


*थ्री बी. दासः संस्कृत भी। 


*भ्री एच.वी. कामतः मेरा संशोधन है कि “»]9” शब्द जोड़ दिया और यह 
जरा सारवान संशोधन भी है, किन्तु मैं इसे मसौदा-समिति के सामूहिक विवेक पर 
छोड़ देता हूं कि वे इसे वैसा ठीक समझें रख दें। 


अंतिम संशोधन में में चाहता हूं कि "00० 7्राक्ुंण. क28042०७४” के स्थान पर 
“002: |श27822०५” ये शब्द रख दिये जायें। आखिर, हम यह कहने वाले कौन 
हैं कि कौन सी भाषा बड़ी है और कौन-सी छोटी? हमने विभिन्‍न भाषाओं पर 
कोई प्रस्ताव या अनुच्छेद भी स्वीकार नहीं किया है, और न हमने किसी अनुसूची 
में ही उल्लेख किया है कि कौन सी भाषा बड़ी है और कौन सी छोटी है। यदि 
हम श्री मुशी द्वारा प्रस्तावित रूप में प्रस्ताव को स्वीकार कर लें कि अनुवाद उन 
बड़ी भाषाओं में होगा जो अध्यक्ष, उचित समझे, मान लीजिये कि किसी भाषा विशेष 
में अनुवाद नहीं किया जाता तो स्वभावतः उस भाषा के लोगों को दुःख होगा कि 
उनकी भाषा को छोटा समझा जाता है इसलिये उसे छोड़ दिया गया है। इसका 
बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। भाषा भाषा में ऐसा अन्तर हटाने के लिये मैं रक्षुण” 
(बड़ी) शब्द को हटा देना चाहता हूं, यही रखना चाहता हूं कि अध्यक्ष ऐसी भाषाओं 
में अनुवाद का आदेश देगा जिन्हें वह उचित समझे, और मैं यह मामला उस पर 
छोड़ देना चाहता हूं। हमें यह करने का अधिकार नहीं हे कि कौन सी भाषा बड़ी 
है और किस बड़ी भाषा या भाषाओं में अध्यक्ष इस संविधान के अनुवाद का आदेश 
दे सकता है। मेरे मित्र श्री बी. दास और श्री चालिहा की बाधाओं से भी यही 
पता लगता है कि हवा का रुख किधर हेै। उन्हें भी थराश्ुंण” शब्द के रखने 
पर दुःख हुआ है। मान लीजिये उदाहरण के लिये, अध्यक्ष “आसामी' को शामिल 
नहीं करते--मेरा यह सुझाव नहीं है कि उसे निकाल दिया जाये--या उडिया को 
निकाल दिया जाता है, तो वे अनुभव करेंगे कि उनकी भाषा बड़ी भाषा नहीं हे। 
अतः सर्वोत्तम उपाय ही है कि 'बड़ी' शब्द को हटा कर यही कह दिया जाये 
“5परटा एल [्राशप३2९5 35 ॥6 शिट्ंतशा। 7397 66०॥ ग7। 


अब संशोधन सं. 2 को लीजिये, जिसमें में कर्शणा८ उथ्ापक्षए 26, 950' के 
स्थान पर “35 50०८०ए 35 9058&06! ये शब्द रखना चाहता हूं, इस संशोधन के 
पक्ष में मैं दो तीन युक्तियां पेश करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, सदन को स्मरण होगा 
कि गत सत्र के अंतिम दिन, हमने आगामी साधारण निर्वाचन, निर्वाचन सूचियों की 
तैयारी तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के विषय में एक प्रस्ताव स्वीकार किया था। उस 
समय भी यही युक्ति पेश की गई थी कि सदन को एक तारीख विशेष के लिये 
वचनबद्ध करना उचित नहीं है, और डॉ. अम्बेडकर को उस वाद-विवाद के उत्तर 
में यह स्वीकार करना पड़ा था कि यदि किसी न किसी कारण से हम शीतघ्र ही 
निर्वाचन सूचियों को तैयार न कर सके और निर्वाचनों को 950 के पश्चात्‌ स्थगित 
करना पडा, तो हमें कारण बताने पडेंगे, सदन के समक्ष एक और प्रस्ताव लाना 
पड़ेगा। ओर इस प्रकार पुराने प्रस्ताव को संशोधित कराना होगा। अतः मेरे विचार 
में कोई सुनिश्चित तारीख निर्धारित करना बुद्धिमत्ता नहीं है। मुझे आशा है, वरन्‌ 
मुझे लगभग विश्वास ही है कि अध्यक्ष जो समिति नियुक्त करेंगे वह बहुत परिश्रम 
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करेगी तथा 26 जनवरी से पूर्व ही, बहुत पूर्व ही अनुवाद को तैयार कर लेगी। 
किन्तु कई बार “अधरों पर आते आते ही, हाय, फिसल जाता प्याला”, वाली बात 
हो जाती हे, और कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनसे मनुष्य की योजनाओं 
में गड़बड़ हो जाती है। अतएव, मेरे विचार में बुद्धिमानी इसमें है कि कोई विशेष 
तारीख का उल्लेख न किया जाये, और केवल “यथासंभव शीघ्र' यही कह दिया 
जाये। जो सकता है कि वह एक मास में ही तैयार हो जाये। यदि आप दिन 
निश्चित कर देंगे तो हो सकता है कि वह एक ही दिन पहले, अर्थात्‌ 25 जनवरी 
को ही जम हो। वह इस प्रस्ताव की अवधि में ही होगा, जिस पर हम विचार 
कर रहे हें। 


मैं यह प्रार्थना करना तथा प्रबल अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संविधान 
का हिन्दी अनुवाद 26 जनवरी 950 से बहुत पहले तैयार हो जाना चाहिये, यथासंभव 
एक मास या छह सप्ताह में ही तैयार हो जाना चाहिये, जिससे यदि संभव हो 
सके तो संविधान के इस हिन्दी अनुवाद को संविधान के तृतीय पठन के समय 
सदन के समक्ष रखा जा सके। इस प्रयोजन के लिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, 
यदि तीसरा पठन दिसम्बर के आरंभ में या बल्कि जनवरी के ही आरंभ में रख 
दिया जाये। एक बार जब हम संविधान के द्वितीय पठन को पारित कर चुकेंगे 
और देश में निर्वाचन नामावलियां बहुत द्रुतगति से तैयार हो रही होंगी तब हिन्दी 
अनुवाद के तैयार होने से पूर्व ही संविधान के तीसरे पठन को पारित करने की 
शीघ्रता करने का कोई कारण नहीं हे। 


हमने दो दिन पहले हिन्दी को राज्य-भाषा तथा संघ की राजभाषा स्वीकार किया 
है। अतः यह बात ठीक ही है और उचित ही है और वस्तुस्थिति के अनुरूप 
ही है कि हिन्दी अनुवाद को, राज्यभाषा के अनुवाद को संविधान के तीसरे पठन 
के समय ही सदन में पेश किया जाये। उस प्रयोजन के लिये, मेरा यह सुझाव 
है कि संविधान के तीसरे पठन को दिसम्बर के आरंभ तक या जनवरी के आरंभ 
तक के लिये स्थगित कर दिया जाये, और अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में अंतिम मसौदा 
26 जनवरी तक तैयार हो सकता है। यदि दुर्भाग्य से कुछ ऐसी बात हो जाये, 
कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जायें, जिससे हम 26 जनवरी 950 को संविधान 
स्वीकार करके अपने गणराज्य को प्रख्यापित या आरंभ न कर सकें, तो मेरे विचार 
में, हमें उसके कारण क्षुब्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि मेरे विचार 
में 26 जनवरी स्वतन्त्रता दिवस होने के कारण पवित्र अवश्य है, जिस दिन 26 
वर्ष पूर्व हमने स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा की थी, फिर भी यह संभव है कि हमारे 
राष्ट्रीय पत्र में एक और तिथिवार बढ़ सकता है। 5 अगस्त 947 के पश्चात्‌, 
गत वर्ष भी और इस वर्ष भी, 26 जनवरी को स्मृति दिवस के रूप में मनाया 
गया है, स्वतन्त्रता दिवस के रूप में नहीं। अब यदि यह, संविधान सामान्य गति 
से चलता है तो यह आवश्यक नहीं है कि हम इसे स्वतन्त्रता दिवस, 26 जनवरी 
को ही लागू करने के लिये जल्दबाजी करें। मुझे उस तारीख पर कोई आपत्ति 
नहीं है। में उस तारीख का स्वागत करूंगा किन्तु यदि यह उस दिन तक समाप्त 
न हो तो हम अपने राष्ट्रीय पत्र में नया तिथिवार रख सकते हैं। उसे गणराज्य 
दिवस कह दीजिये......... 
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*अध्यक्ष;॥ आप ऐसे विषय पर विवाद कर रहे हैं जो प्रस्ताव के प्रसंगानुकूल 
नहीं है। 


*आ्री एच.वी., कामतः 26 जनवरी की तारीख का उल्लेख प्रस्ताव में हे। मैंने 
सोचा था कि उसका निर्देश स्वतन्त्रता दिवस से है। मैं इस पर अधिक समय नहीं 
ले रहा हूं, मैं केबल यही अनुभव करता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय पत्रे में नई 
तारीख रख सकते हैं, जिसे गणराज्य दिवस कहा जा सकता है, और हम उसे प्रति 
वर्ष मना सकते हेैं। मैं यह अनुभव करता हूं कि संविधान का हिन्दी अनुवाद भी 
संविधान के तीसरे पठन के समय सदन के समक्ष होना चाहिये, विशेषतः क्योंकि 
हिन्दी को अभी कुछ ही दिन पूर्व राज-भाषा, राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार 
किया गया है, यदि तीसरे पठन को, हिन्दी अनुवाद सदन के समक्ष पेश किये 
बिना ही पारित कर दिया जाये तो मेरे विचार में हम इसी सदन के साथ, जिसने 
उसे राज्य-भाषा और संघ की राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया हे, अन्याय 
कर रहे होंगे। मैं अपने विविध संशोधनों को सदन के विचारार्थ तथा स्वीकृति के 
लिये पेश करता हूं। 


“माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त (मध्यप्रदेश तथा बरार : जनरल): अध्यक्ष 
महोदय, मैं श्री के.एम. मुंशी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ 
हूं किन्तु मुझे स्वीकार करना होगा कि मुझे इस पर बहुत प्रसन्‍नता नहीं है। यदि 
मेरी ही चले तो मैं यही चाहता हूं कि संविधान के हिन्दी रूप को भी यह सभा 
स्वीकार करे। आपकी भी यह इच्छा थी कि संघ की राज-भाषा का रूप सदन 
द्वारा पारित हो किन्तु स्पष्ट कठिनाइयां भी थीं। राज-भाषा के प्रश्न का निर्णय पहले 
नहीं किया गया इसलिये अब बहुत कम समय बच गया है। यदि संघ की राजा-भाषा 
के विषय में पहले ही विनिश्चय हो जाता तो हमारे लिये अपनी ही राष्ट्र-भाषा 
में संविधान को पारित करना अधिक आसान हो जाता। किन्तु अब यही स्थिति हे 
कि मुझे प्रतीत होता है कि इन परिस्थितियों में शायद यही सर्वोत्तम है। 


किन्तु, श्रीमान, मैं एक बात के विषय में सदन से अपील करना चाहता हूं। 
निस्संदेह हमने विनिश्चय कर दिया है कि अंग्रेजी को हटा दिया जायेगा। वह पंद्रह 
वर्ष में या पहले हट जायेगी। और कई मामलों में अधिक समय भी लग सकता 
है, किन्तु जब अंग्रेजी हट जायेगी, और केन्द्र में उसके स्थान पर हमारी राज-भाषा 
हिन्दी आ जायेगी। उस समय हमारे पास संविधान का अंग्रेजी में ही प्राधिकृत रूप 
रह जायेगा और हिन्दी में अनुवाद मात्र रह जायेगा। मैं बहुत चाहता हूं कि स्टीयरिंग 
समिति और डॉ. अम्बेडकर अपनी गम्भीर बुद्धिमत्ता के द्वारा कोई ऐसा उपाय निकालें 
जिससे हम यह कह सकें कि ऐसा उपबन्ध भी है कि हिन्दी में भी हमारे संविधान 
का प्राधिकृत रूप है जो लगभग पंद्रह वर्ष पश्चात्‌ प्रयुक्त हो सकता है। यह प्रस्ताव 
तो ऐसा है कि बीस या पच्चीस वर्ष पश्चात्‌ भी हमारे पास अनुवाद ही रहेगा। 
उसमें वह पवित्रता नहीं होगी जो सदन द्वारा स्वीकृत संविधान में होगी। वह हमारी 
राष्ट्रीय राजा-भाषा हिन्दी के अनुवाद में नहीं होगी। 
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मैं डॉ. अम्बेडकर और मसौदा-समिति से निवेदन करता हूं कि ऐसे किसी सूत्र 
को खोजें जिससे कि हम किसी दिन यह कह सकें कि इस हिन्दी के संविधान 
की भी सदन द्वारा पारित संविधान के समान ही पवित्रता है, अनुवाद के समान 
नहीं। धारा 304 है किन्तु मैं देखता हूं कि उस प्रयोजन के लिये वह धारा काफी 
नहीं है। यदि मसौदा-समिति इसी संविधान में कोई ऐसा उपबन्ध बना दे, कि अंग्रेजी 
जब संघ की राज-भाषा नहीं रहेगी तब हमारे हिन्दी संविधान को संघ संसद स्वीकार 
कर लेगी और फिर उसका वैसा ही सम्मान होगा जेसा कि इस सदन द्वारा पारित 
होने पर होता, तो बहुत हर्ष होगा। इस बात की ओर मैं नग्रतापूर्वक किन्तु 
अत्यन्त बलपूर्वक -समति का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे विश्वास 
है कि मसौदा-समिति की प्रतिभा से ऐसा कोई उपाय अवश्य निकल जायेगा, जिससे 
यह बात संभव हो सकेगी, और हमारे पुत्रों तथा पौत्रों के लिये ऐसा कहने की 
नौबत नहीं आयेगी कि हमारी राष्ट्र भाषा में प्राधिकृत संविधान जैसी कोई वस्तु 
नहीं है और प्राधिकृत संविधान केवल अंग्रेजी में है। यह हमारे लिये बहुत सम्मान 
की बात नहीं होगी। आयरलैंड जैसे छोटे से देश ने भी अपने संविधान को दोनों 
भाषाओं में पारित किया था अपनी भाषा में तथा अंग्रेजी भाषा में। किन्तु उन्होंने 
बहुत शीघ्र उसके लिये कार्यवाही की थी अतः यह संभव हो सका था। मैं कठिनाइयों 
को समझता हूं किन्तु मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसा कोई उपाय ढूंढ़ निकालना 
चाहिये जिससे कि मैंने जो बात कही है वह संभव हो सके। 


मेरा सौभाग्य है कि मेरा आरंभ से ही हिन्दी अनुवाद से सम्पर्क रहा है और 
मैं अनुवाद की कठिनाइयों को जानता हूं। अतः मैं इस बात को समझता हूं कि 
हमारे शब्दों को अभी निश्चित करना है। उनके आशय को स्थिर करना है और 
उसमें समय लगेगा। मैं यह दिखाने में सदन का समय नहीं लूंगा कि हम किस 
प्रकार से अनुवाद कर रहे हैं। पारिभाषिक महत्व की शब्दावली को चुनते समय 
हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि शब्दावली ऐसी हो जो केवल हिन्दी 
क्षेत्र में ही स्वीकार्य न हो वरन्‌ देश की सब भाषाओं को भी स्वीकार्य हो जैसे 
मराठी, बंगाली, गुजरती और दक्षिण की भाषाएं हैं। जो शब्द श्री सत्यनारायण जी 
को या डॉ. चटर्जी को या श्री दाते को स्वीकार्य नहीं होता उसे हम अस्वीकार 
कर देते हैं। हम ऐसे ही शब्दों को लेते हैं जो एकमत से स्वीकार होते हैं जिससे 
कि यह शब्दावली भविष्य के लिये पारिभाषिक शब्दावली का (जहां तक संविधान 
का संबंध है) आधार बन सके, जो केवल हिन्दी के लिये नहीं हो वरन्‌ भारत 
की सब बड़ी-बड़ी भाषाओं के लिये हो और निस्संदेह हमें बहुत अधिक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा। मैं इसको बता सकता हूं, जो मैं आपको प्राय: बता चुका 
हा मैंने इस कार्य के लिये जो आपने कृपा करके मुझे और मेरे साथियों को 
पा था जितना समय, जितनी शक्ति और जितना ध्यान दिया है उतना मैंने किसी 
कार्य को, विद्यार्थी जीवन में अध्ययन को भी, नहीं दिया था। मैं प्रस्ताव का समर्थन 
करता हूं। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख (मध्य प्रदेश तथा बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, 
मुझे यह स्वीकार करना होगा, कि मैं इस प्रस्ताव के प्रयोजन और आवश्यकता 
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को समझने में असमर्थ हूं। हम प्रेसीडेंट से प्रार्था करने और उसे अधिकृत करने 
जा रहे हैं कि वह संविधान का अनुवाद कराने के लिये आवश्यक व्यवस्था करे। 
मैं नहीं समझता कि इस सभा के प्रेसीडेंट होने के नाते भी आपके प्राधिकार पर 
कोई सीमा थी कि आप हिन्दी भाषा में ही नहीं, भारत की विविध भाषाओं में 
भी अनुवाद करवा देते हैं। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि प्रेसीडेंट जो अनुवाद 
करवायेगा वह प्राधिकृत अनुवाद होगा। यदि यह प्रस्ताव आवश्यक था तो यह उपबन्ध 
कर देना चाहिये था कि प्रेसीडेंट जो अनुवाद प्रख्यापित करेगा वह संविधान का 
प्राधिकृत तथा मान्य अनुवाद होगा। 


मेरी दूसरी कठिनाई यह है कि पता नहीं प्रेसीडेंट कब बनेगा। यदि संविधान 
26 जनवरी 950 को प्रख्यापित होता है जो यह कहने से क्‍या आशय है कि 
अनुवाद उस दिन से पूर्व तैयार हो जाना चाहिये? मैं कल्पना नहीं कर सकता कि 
जब तक यह संविधान बन कर प्रख्यापित न हो जाये तब तक प्रेसीडेंट कैसे बन 
सकता है। यदि 26 जनवरी 950 से पूर्व प्रेसीडेंट ही नहीं बन सकता तो उस 
तारीख से पूर्व किस प्रकार का अनुवाद प्रकाशित होगा यह मैं समझने में असमर्थ हूं। 


*आ्री आर.के., सिधवा (मध्यप्रदेश तथा बरार : जनरल): संविधान सभा के 
प्रेसीडेंट महोदय तो हैं ही। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: यदि संविधान सभा के प्रेसीडेंट से मतलब हे तो मैं 
क्षमा चाहता हूं। यदि इसका आशय संविधान सभा के अध्यक्ष से है तो मैं नहीं 
समझता कि प्रस्ताव आवश्यक है। अनुवाद-कार्य तो चल ही रहा है और हम यह 
उपबंध कर सकते हैं कि अध्यक्ष द्वारा तैयार किया हुआ अनुवाद या उसके द्वारा 
प्रकाशित अनुवाद सरकारी अनुवाद होगा और सबको अन्य होगा। 


फिर, श्रीमान, मेरे विचार से उन परिवर्तनों की कोई आवश्यकता नहीं है जो 
मेरे मित्र श्री कामत ने सुझाये हैं। इस समय जो भाषा है शायद उससे ही प्रयोजन 
सिद्ध हो जायेगा। किन्तु चाहे कुछ हो, 'शक्षुंअ” शब्द को तो बदल ही देना चाहिये 
या बिल्कुल उड़ा ही देना चाहिये। इस संबंध में यह परिभाषित करना विशेषतः 
कठिन है कि कौन सी भाषा बड़ी है और कौन सी छोटी है। हमने यह शब्दावली 
कहीं स्वीकार नहीं की है अतः इस शब्द को बिल्कुल ही हटा देना अधिक अच्छा है। 


फिर मैं श्री गुप्त के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि इस अनुवाद को 
किसी न किसी समय, और यशथेष्ट तो यही है कि शीघ्रतम ही, संविधान का अधिकृत 
रूप स्वीकार कर लिया जाये। यदि हमारी यह इच्छा है कि पंद्रह वर्ष के पश्चात्‌ 
केवल हिन्दी को ही एकमात्र राज-भाषा स्वीकार किया जाना चाहिये, उसका 
अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिये, तो फिर उसके प्रयोग का सर्वोत्तम स्थान न्यायालय 
है। मुझे यह देखकर खेद है कि विभिन्‍न न्यायालयों में और उच्च न्यायालयों में, 
अंग्रेजी भाषा ही प्रयुक्त होगी। इस पर मेरा प्रबल मतभेद है। न्यायालयों की भाषा 
का बहुत महत्व है क्‍योंकि उसके बहुत से परिणाम होते हैं। यदि न्यायालय अंग्रेजी 
का ही प्रयोग करेंगे तो वकीलों को बाध्य होकर अंग्रेजी में पारंगत होना पड़ेगा, 
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और दूसरों को भी अंग्रेजी को ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अत: संविधान को हिन्दी 
में तैयार करना और उसे एकमात्र शुद्ध रूप मानना केवल सुविधा के दृष्टिकोण 
से ही नहीं और भी कई प्रकार से अत्यन्त महत्वपूर्ण है और यदि हमारा मंशा 
यह है कि हिन्दी को अधिकाधिक मान्यता दी जाये तो संघ के राष्ट्रपति के लिये 
यह घोषणा करना संभव होना चाहिये कि अमुक तारीख से, संविधान का अंग्रेजी 
रूप प्रभावी नहीं रहेगा और न्यायालय केवल हिन्दी संविधान का निर्देश और निर्वचन 
करेंगे। मेरे विचार में यह सुझाव बहुत अच्छा है और मुझे आशा हे कि श्री मुंशी 
के लिये इसे स्वीकार करना संभव हो सकेगा। 


“सेठ गोविन्द दास (मध्यप्रदेश तथा बरार : जनरल): सभापति जी, जो प्रस्ताव 
यहां पर श्री मुंशी साहब ने रखा है उससे मुझे घोर असंतोष हुआ है। आपको 
स्मरण होगा कि मैंने इस विषय में कि हमारा मूल विधान हमारी भाषा में होना 
चाहिये, वर्षों पहले प्रश्न उठाया था। जब जब मुझे अवसर मिला जब जब इस 
विधान परिषद्‌ का अधिवेशन हुआ तब मैंने बार-बार आपके सामने यह रखा कि 
हमारा मूल विधान हमारी भाषा में ही होना चाहिये। आपको शायद याद होगा कि 
जब जब मैंने यह प्रश्न उठाया आपने इस बात का विश्वास दिलाया कि हमारा 
मूल विधान हमारी भाषा में ही होगा। अब जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है। उसका 
अर्थ यह होता है कि हमारे विधान का जो हिन्दी में अनुवाद होगा वह केवल 
अनुवाद ही होगा, वह मूल विधान नहीं होगा जबकि अंग्रेजी 5 वर्षो के बाद इस 
देश से बिल्कुल ही जाने वाली है तब यदि हमारा मूल विधान अंग्रेजी में ही रहा 
तो हमारा काम कैसे चलेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। 


इस प्रस्ताव का यह अर्थ होता है कि हम अंग्रेजी को उसी स्थान पर प्रतिष्ठित 
रखना चाहते हैं जिस स्थान पर वह हमारी गुलामी के समय प्रतिष्ठित थी। मैं आपसे 
कहना चाहता हूं कि चाहे कितनी ही दिक्‍्कतें हमारे सामने क्‍यों न हों आज भी 
हमको यह महसूस होता है कि हमारा मूल विधान हमारी भाषा में होना चाहिये। 


हम करीब तीन वर्षों से इस विधान परिषद्‌ में बेठते आ रहे हें। सैकड़ों वर्षो 
के बाद इस प्रकार का अवसर हमारे सामने आया है और इस विधान परिषद्‌ का 
संगठन हुआ है। क्‍या यह संभव नहीं है कि हम महीने भर और इस काम के 
लिये बेठें। अगर अभी हम नहीं बेठ सकते तो कुछ दिन बाद यह हो सकता 
है। हम अपना विधान 26 जनवरी को घोषित करना चाहते हैं और अभी हमारे 
लिये पर्याप्त समय है। हम इस समय में बराबर एक महीना निकाल कर अपने 
विधान को हिन्दी में पास कर सकते हें। 


स्टीयरिंग कमेटी ने पहले जो प्रस्ताव इस विषय पर किया था वह बिल्कुल 
दूसरा था, वह यह नहीं था जो कि श्री मुंशी जी ने हमारे सामने रखा हेै। 

हम यह जानते हैं कि हमारे विधान परिषद्‌ के बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो 
हिन्दी नहीं समझते पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे विधान परिषद्‌ में 
ऐसे भी कई सदस्य हैं जो अंग्रेजी भी नहीं समझते। जो अंग्रेजी में विधान पास 
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किया जा रहा है उसके भी बहुत से शब्द अनेक सदस्य नहीं समझ सकते। यह 
संभव हो सकता है कि जब हम हिन्दी में विधान लायेंगे उससे भी अनेक शब्दों 
को हमारे कई सदस्य नहीं समझ सकेंगे। परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि हम अपने विधान को हिन्दी में पास न करें। जब अंग्रेजी के अनेक शब्दों 
को कई सदस्यों के न समझते हुए भी अंग्रेजी का विधान पास कर रहे हैं तब 
यही बात हिन्दी के विधान के लिये भी हो सकती है। जब हमने हिन्दी अपनी 
राष्ट्र भाषा मान ली हे, राज्य भाषा मान ली है, तो यह नितान्त आवश्यक है कि 
हमारा मूल विधान भी इस विधान परिषद्‌ में अंग्रेजी विधान के पास होने के बाद 
हिन्दी में भी पास हो। वह ही वाद न हो, हक विधान हो, अंग्रेजी का विधान 
भी उसके साथ चल सकता है। जैसा कि ड में हुआ है मैं इस बात को 
जोरों के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा मूल विधान हमारी ही भाषा में होना 
चाहिये और यदि हमारे मूल विधान में और अंग्रेजी के विधान में कहीं फर्क पड़ता 
है तो हमारे मूल विधान को ही आधार माना जाये न कि अंग्रेजी विधान को। 


यह हमारी इज्जत का सवाल है, यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है। इस 
देश का कितना बड़ा क्षेत्रफल है, कितनी आबादी, कितना पुराना इतिहास है ओर 
कितनी पुरानी संस्कृति है ऐसे देश की स्वतंत्रता के बाद उसका मूल विधान उस 
देश की भाषा में न हो तो इससे अधिक लज्जा की बात उस देश के लिये और 
क्या हो सकती है। 


श्री मुंशी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उससे मुझे अत्यन्त असंतोष है, और में 
आपसे कहना चाहता हूं कि जो वादा आपने आरंभ में किया था उसको आज पूरा 
करने का अवसर आया है। उस समय यह कहा गया था कि जब तक हमारी 
राष्ट्र-भाषा का प्रश्न हल नहीं हो जाता तब तक यह बात नहीं हो सकती। मगर 
अब तो हमारी राष्ट्र-भाषा का हल भी हो गया है। अब उस बात को पूर्ण करने 
में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। यहां पर हिन्दी के विषय में आरम्भ से अन्त 
तक जो कार्यवाही हुई है वह ठीक नहीं हुई है। इसका असर यह हुआ है कि 
लोगों में असंतोष पैदा हो गया है और वह हमारे काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे 
हैं। जबकि किसी स्वतंत्र देश के विधान बनाने में उसकी जनता को काफी दिलचस्पी 
लेनी चाहिये। अगर हम अपने मूल विधान को अपनी राष्ट्र भाषा में पास नहीं 
करेंगे तो जनता में जरूर असंतोष होगा और वह इस विधान से कोई दिलचस्पी 
नहीं रखेंगे। 

मैं आपसे अपील करता हूं कि इस प्रकार की कठिनाइयां देश के जीवन में 
एक नहीं अनेक बार उत्पन्न होती हैं और इन कठिनाइयों को हल करना हमारे 
नेताओं का प्रधान कर्तव्य होना चाहिये। कितनी ही कठिनाइयां हमारे सामने क्‍यों न 
हों हमें अब भी इस बात पर बड़े रहना चाहिये। स्टीयरिंग कमेटी ने भी यह बात 
पहले मंजूर कर ली थी कि हमारा विधान हिन्दी में ही होना चाहिये। इस मूल 
विधान को बनाने के लिये इस हाउस की एक कमेटी नियुक्त की जाये और जितने 
मसविदे तैयार हो चुके हैं उनको देख कर अन्त में एक महीने बैठकर सारे मूल 
विधान को अपनी राष्ट्रीय भाषा में पास करें। 


*थ्री आर.के. सिधवाः अध्यक्ष महोदय, मैं श्री मुंशी के प्रस्ताव का पूरे हृदय 
से समर्थन करता हूं। मैं इस बात का बहुत महत्व समझता हूं कि संविधान को 


विविध भाषाओं में विशेषत:ः हिन्दी में प्रकाशित किया जाये। मैं इससे भी अधिक 
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[श्री आर.के. सिधवा] 


महत्वपूर्ण बात इसे समझता हूं कि विविध भाषाओं में इस संविधान को प्रकाशित 
कर दिया जाये, विशेषत: 26 जनवरी 950 को हमने हिन्दी को राष्ट्र-भाषा स्वीकार 
किया है इसलिये श्री कामत का यह सुझाव ठीक नहीं होगा। केवल अंग्रेजी रूप 
को ही 26 जनवरी को प्रकाशित कर दिया जाये और हिन्दी का रूप बाद में 
प्रकाशित कर दिया जाये। यह अत्यावश्यक है कि दोनों को साथ ही प्रकाशित कर 
दिया जाये। मैं तो यह भी चाहता हूं कि विविध अन्य भाषाओं में, मेश आशय 
यह है कि हमने अनुसूची में जो चौदह भाषाएं स्वीकार की हैं, उनमें भी इसका 
प्रकाशन यथासंभव शीघ्र हो। किन्तु, मैं जानता हूं, श्रीमान, कि आपको किन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ेगा। अत: यही कहा गया है कि अंग्रेजी और हिन्दी रूप 
26 जनवरी से पूर्व प्रकाशित हो जायेंगे, और दूसरों के विषय में, यह बात आप 
पर छोड़ दी गई है कि उन्हें यथासंभव शीघ्र प्रकाशित किया जाये। बहुत से लोगों 
को, जो इस संविधान को अपनी भाषा में पढ़कर लाभ उठा सकते हैं, ऐसा करने 
देना चाहिये। अतः इन भाषाओं में संविधान का अनुवाद यथासंभव शीघ्र प्रकाशित 
होना चाहिये। मुझे आशा है कि 'पला ताल गरक्षुंण' [827922०5 ० 09! इन शब्दों 
का यह प्रयोजन नहीं है कि संविधान कुछ थोड़ी-सी भाषाओं तक ही सीमित रहे। 
बड़ी भाषा का अर्थ है वह भाषा जिससे अधिक संख्या को लाभ हो। 


एक बार बहुत पहले हमने इस संविधान सभा में कहा था कि संविधान के 
मसौदे का अधिकतम प्रसार किया जाये, और मेरे विचार में, आपने भी, श्रीमान, 
कहा था कि बहुत अधिक प्रतियां प्रकाशित की जायेंगी। किन्तु मैं कह सकता हूं 
कि इस वर्ष जनवरी में मैं संविधान के विषय में सार्वजनिक सभा में भाषण दे 
रहा था। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने आपके कार्यालय को और पुस्तक विक्रेताओं 
को भी और बंबई सरकार को लिखा किन्तु उन्हें कोई प्रति नहीं मिल सकी। पूछने 
पर मुझे पता लगा कि सब प्रतियां समाप्त हो गईं थीं। 


“डॉ, पी.एस. देशमुख: आप अंग्रेजी प्रतियों के विषय में कह रहे हैं या अनुवाद 
के विषय में? 


*थ्री आर.के. सिधवा: मैं अंग्रेजी प्रतियों के विषय में कह रहा हूं। हमने 
कहा था कि लोगों को इस मामले में रुचि पैदा करनी चाहिये, उससे अपने आपको 
परिचित बनाना चाहिये और वास्तव में अपने मतों को समाचारपत्रों द्वारा तथा संविधान 
सभा के कार्यालय में भेज कर भी व्यक्त करना चाहिये। मुझे पता नहीं है कि 
कितनी प्रतियां प्रकाशित की गई थीं। मैं यह सुझाव देता हूं कि 26 जनवरी को 
अंग्रेजी तथा हिन्दी संविधान की प्रतियां बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित होनी चाहिये 
जिससे प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार प्रति मिल सके। 


मेरा एक और भी सुझाव है कि श्रीमान, आप अपनी ओर से तथा इस सभा 
की ओर से एक संक्षिप्त विवरण दें कि हमने इन तीन वर्षों में क्या किया हे 
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और इस संविधान की विशेषताएं क्‍या हैं। वह हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध 
होनी चाहियें। वह रुचिकर होगा और जनता उसे पढ़ना चाहेगी। 


मेरे मित्रों, सेठ गोविन्दास और श्री घनश्याम सिंह गुप्त ने जो सुझाव दिया 
है उसकी मैं सराहना करता हूं कि यह हिन्दी संविधान यहां आना चाहिये था। 
किन्तु यदि खंडश: चलना चाहें तो यह सचमुच बहुत कठिन बात है और वह 
खंडश: ही चलेगा--प्रत्येक सदस्य को हिन्दी संविधान पर ऐसे ही खंडश:ः विचार 
करने का अधिकार है जैसे अंग्रेजी संविधान को हमने पारित किया है। हां, वे अब 
कोई विशेष सुझाव नहीं दे सकते। किन्तु अनुवाद के विषय में यहां हिन्दी के 
कई विशेषज्ञ हैं। वे कहेंगे 'यह शब्द ठीक नहीं है, वहां यह होना चाहिये” और 
उन्हें ऐसा कहने का अधिकार है। मैं सेठ गोविन्द दास से सहमत नहीं हूं कि 
यह काम एक ही मास में हो सकता है। यदि आप सब स्थितियों में से इसे पारित 
करना चाहते हैं तो इस पर छह मास लग जायेंगे। 


यद्यपि मैं उस युक्ति के बल को स्वीकार करता हूं, तथापि मैं एक सुझाव 
देना चाहता हूं। अंततः हिन्दी संविधान ही प्रधान रहेगा क्‍योंकि पन्द्रह वर्ष में ही 
या पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ अंग्रेजी हट जायेगी। अतएवं हिन्दी में समुचित रूप से प्राधिकृत 
संविधान होना चाहिये। आप केवल रूपांतर ही प्रकाशित नहीं कर रहे होंगे। मेरे 
विचार में कुछ न कुछ करना ही होगा और यही उपाय है कि बाद में यह इस 
प्रयोजन के लिये संसद में जायें। संविधान का हिन्दी अनुवाद उच्चतम न्यायालय 
में निर्वचन के प्रयोजनार्थ अधिकृत अनुवाद होना चाहिये। जहां भी निर्वचन में मतभेद 
हो वहां यह अपेक्षित है। मैं इस दृष्टिकोण को समझता हूं। अब निर्वचन के लिये 
केवल अंग्रेजी संविधान ही होगा। किन्तु अंग्रेजी को हटना है। अतएवं हिन्दी अनुवाद 
प्राधिकृत होना चाहिये। यह संविधान सभा विघटित हो जायेगी और इसलिये वह 
समवेत नहीं हो सकती। अतः मेरा सुझाव है कि इस प्रयोजन के लिये कुछ व्यवस्था 
होनी चाहिये। यदि इसे संविधान में खंड बनाना उपेक्षित हो तो मुझे उस पर आपत्ति 
नहीं है। यह मामला संसद में जाना चाहिये। और संसद को हिन्दी अनुवाद पारित 
करने की शक्ति होनी चाहिये। 


मैं मानता हूं कि अब हिन्दी को स्वीकार कर लिया गया है अतः हिन्दी अनुवाद 
को इस संविधान सभा का पूर्ण समर्थन प्राप्त होना चाहिये, अर्थात हिन्दी में संविधान 
का तीसरा पठन इस संविधान सभा द्वारा पारित किया जाना चाहिये। किन्तु व्यावहारिक 
कठिनाइयां आती हैं तथा इस संविधान को 26 जनवरी 950 को लाना संभव नहीं 
हो सकता। मैं प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि आप 
मेरे छोटे से सुझाव का ध्यान रखेंगे तथा यह बात बहुत सराहनीय होगी यदि आप 
एक छोटा सा विवरण दे दें कि हम वे गत तीन वर्षों में क्या किया है, हमें 
कितना भारी कार्य करना पड़ा है, हमें किस प्रकार खंड पर खंड और अनुच्छेद 
पर अनुच्छेद को बदलना पड़ा, और संविधान सभा ने कितना प्रयत्न तथा कार्य 
किया है। जनता को यह न समझने दिया जाये कि हमने इतना समय बरबाद किया 
है। इसके विपरीत मेरा तो ख्याल यह है कि यदि हमने इस सभा की कालावधि 
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को बढ़ाया है तो यह देश के लाभार्थ ही किया है। हमने 948 में जो कुछ किया 
था उसमें से आधा अब हमने रद्द कर दिया है। अनुभव प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
तथा परिपक्व विचार के पश्चात्‌ हमने कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़ दिये हैं। में 
उसकी बहुत सराहना करता हूं। मुझे बिल्कुल खेद नहीं है--मुझे प्रसन्‍नता है कि 
यह कालावधि, किसी न किसी प्रकार, ईश्वर की कृपा से, बढ़ गई। इस सभा 
के सदस्यों की यह इच्छा नहीं थी कि यह कालावधि इस प्रकार बढ़ाई जाये। हम 
तो इसे 948 के आरंभ में ही पारित करना चाहते थे। किन्तु भगवान की यही 
इच्छा थी कि इसे बढ़ाया जाये। यह बहुत अच्छी बात है कि इस अवधि-विस्तार 
के कारण, पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात्‌ और हमने इस देश में जो अनुभव प्राप्त 
किया है उसके आधार पर, हम कई अनुच्छेदों को बदलने में सफल हुए हें। 


इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का बलपूर्वक समर्थन करता हुं। 
अथ्ध्यक्ष: श्री बी. दास। 

*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, इस प्रश्न पर अब मत लिये जायें 
अध्यक्ष: में पहले ही श्री बी. दास का नाम पुकार चुका हुं। 


*भ्री बी. दास: श्रीमान, मैं अपने माननीय मित्र श्री मुंशी के प्रस्ताव का समर्थन 
करता हूं। मुझे आशा है कि मेरे मित्र श्री कामत द्वारा पेश की कई बातों पर 
ध्यान देंगे तथा उनके तीसरे और चौथे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। मैं अपने 
मित्र श्री कामत की इस बात को पसंद नहीं करता कि हम प्रस्ताव पास करें कि 
“89०7 १0 (806 ॥6 ॥०८८55४७ 8205” (अध्यक्ष आवश्यक कदम उठायें)। 
अध्यक्ष हमारा प्रतिनिधि है, हमारी आत्मा का प्रतीक है, वह इस भावना का-- 
इस प्रभु संविधान के प्रति इस सदन की भावना का प्रतीक है। जब भी बाहय 
जगत से कोई सम्पर्क हुआ है तो अध्यक्ष ने ही हमारे प्रभुताधिकारों का, हमारी 
आत्मा का, हमारे हृदयों का, प्रतिनिधित्व किया है। अतः मैं यह नहीं कह सकता 
कि अध्यक्ष 'ऐसा करें।' यदि मैं इस मसौदे को तैयार करता तो मैं इन शब्दों को 
भी हटा देता कि "्रठ श८४9०॥ ७९० 2एर॥०7$०१!--( अध्यक्ष को प्राधिकृत किया 
जाये)। में तो केवल यही कहता “अध्यक्ष से आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना 
की जाये।” और मैं उससे संतुष्ट हूं क्योंकि हमें उन पर भरोसा है तथा वे हमारे 
निर्वाचित प्रधान तथा प्रतिनिधि प्रवक्ता होने के नाते इस सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सदन 
की इच्छा को पूरा करेंगे। 


श्री सिधवा तथा डॉ. देशमुख ने जो सुझाव दिया है कि अनुवाद यथासंभव शीतघ्र 
उन सब भाषाओं में उपलब्ध हो जाये तो अनुसूची में समाविष्ट की गई हें, में 
उस विषय में एक मध्य मार्ग का सुझाव दूंगा। हम देखते हैं कि जब भी कोई 
विधेयक संसद में पेश होता है, त्यों ही प्रान्तीय सरकारें उसका प्रांतीय भाषाओं में 
अनुवाद करवा लेती हैं और उसे प्रसारित करती हैं या अपने सूचना में प्रकाशित 
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कर देती हैं। अतएवं यदि माननीय अध्यक्ष विविध प्रांतीय सरकारों की वर्तमान व्यवस्था 
से लाभ उठा सकें, तो अनुवाद एक मास में ही हो सकते हेैं।-..हां, हिन्दी बह 
तो राजकीय रूप होगा जो मेरे मित्र माननीय श्रीयुत घनश्याम सिंह गुप्त ही 
करेंगे--किन्तु अन्य भाषाओं में भी, अर्थात्‌ उड़िया, असामिया, बंगाली, गुजराती, तेलुगू, 
तमिल, कन्‍नड और चौदह में से अन्य भाषाओं में भी अनुवाद 26 जनवरी 950 
को उपलब्ध हो सकेंगे। संस्कृत में होगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता। 
हमें विभिन्‍न पंडितों से पूछना होगा, ं गा ख मेरे मित्र पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र होंगे, 
कि क्या वे इसके लिये कार्य कर सकते हैं और उन पंडितों के लिये अनुवाद 
तैयार कर सकते हैं जो भारत के पवित्र स्थानों में निवास करते हैं। कि मुझे 
आशा है कि मेरे मित्र श्री मुंशी श्री कामत के सुझाव को स्वीकार कर लेंगे, जो 
श्री सिधवा द्वारा संशोधित कर दिया गया है, कि अन्य भाषाओं में अनुवाद कराया 
जाये तो इस संविधान की अनुसूची में वर्णित हें। 


श्रीमान, में सदन की भावना को व्यक्त करते हुए कह सकता हूं कि सदन 
मेरे माननीय मित्र माननीय श्रीयुत घनश्याम सिंह गुप्त का अनुग्रहीत है कि उन्होंने 
हिन्दी अनुवाद पर इतना परिश्रम तथा प्रयत्न किया है। मैं नहीं कह सकता कि 
यह दस वर्ष बाद मान्य रूप होगा या नहीं, किन्तु आपके आदेश से प्रकाशित होते 
ही देश में यह मान्य रूप अवश्य समझा जायेगा। किन्तु मेरे मित्र सेठ गोविन्द 
दास ने जो 05 दिया है कि संविधान सभा को अनिश्चित काल तक बढ़ा कर 
हिन्दी रूप पारित किया जाये, श्रीमान, मैं इस भावना से सहमत हूं किन्तु मैं 
इस प्रस्थापना से सहमत नहीं हे यद्यपि संविधान सभा तीन वर्ष से चल रहो हे 

और हम यह आशा कर रहे हैँ कि आगामी 26 जनवरी को हम गणराज्य की 
घोषणा कर देंगे और यह संविधान प्रख्यापित हो जायेगा, फिर भी श्री कामत के 
शब्दों में 'अधरों पर आते आते ही, हाय, ढुलक जाता प्याला' वाली बात हो सकती 
है। हमने दो वर्ष पूर्व देखा कि फ्रांस के लोगों ने तीन संविधान सभाएं बनाईं, 
उन्होंने तीन संविधान बनाये और अब वे किसी न किसी प्रकार तीसरे मसौदे का 
आधार लेकर लड़खड़ाते चल रहे हें। 


क्या यह संविधान सदा अमर रहेगा, मैं नहीं कह सकता। मैं अभी से सुनता 
हूं कि मेरे मित्र समाजवादी तथा वे, जो भूमिगत हो गये हैं, अर्थात्‌ साम्यवादी, इसकी 
आलोचना करते हैं कि वे इस संविधान को पसंद नहीं करते। हम सदा ही भारत 
सरकार नहीं रहेंगे, समाजवादी अवश्यमेव आयेंगे, यद्यपि उन्हें सरकारों के प्रशासन 
की क्षमता अर्जित करना सीखना होगा। वे अधिकांश में कांग्रेस और उसके तरीकों 
की आलोचना में व्यस्त रहते हैं--उनमें से अधिकांश कभी न कभी कांग्रेस सदस्य 
ही थे। अत: संविधान शायद स्थायी वस्तु न हो। यदि 26 जनवरी से 5 वर्ष 
पश्चात्‌ हिन्दी में प्राधिकृत रूप की आवश्यकता हो तो मुझे विश्वास है कि उस 
समय तक संविधान में ही इतने संशोधन हो चुकेंगे कि हिन्दी में पुनः प्राधिकृत 
अनुवाद करवाना अभीष्ट होगा। शायद उस समय एक नई संविधान सभा चुननी 
पड़े, ऐसे मताधिकार पर नहीं जेसे कि यह संविधान सभा चुनी गई थी, अपितु 
शायद प्रत्येक राज्य दो तीन प्रतिनिधि भेजेगा जो समवेत होकर संविधान का प्राधिकृत 
हिन्दी रूप स्वीकार करेंगे। किन्तु अभी वह रूप केवल शिक्षात्मक ही होगा, इसका 
लोगों पर कोई कानूनी बन्धन नहीं होगा। हमारे देश के वकील हिन्दी रूप का 
शायद ही कभी उद्धरण दें, वे सदा प्राधिकृत अंग्रेजी रूप का ही उद्धरण देंगे जो 
इस सदन ने पारित किया है। 
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अतः मुझे इससे बहुत भय नहीं है और मुझे आशा है कि समय और अनुभव 
से हिन्दी भाषा का समुचित रूप बन जायेगा जिससे कि आगामी दस वर्ष में प्राधिकृत 
हिन्दी रूप बन ही जायेगा, जब मुझे आशा है कि वह भाषा देश भर में राष्ट्रभाषा 
के रूप में स्वीकृत हो जायेगी और हिन्दी के उस अनुवाद को प्राधिकृत रूप स्वीकार 
कर लिया जायेगा। हां, मैं उनकी भावनाओं की सराहना करता हूं जो यह कहते 
हैं कि हिन्दी रूप प्राधिकृत रूप हो, किन्तु अभी यह सदन अधिक समय लगा 
कर उसे पारित नहीं करना चाहता। 


*सेठ गोविन्द दासः किन्तु यह होगा कब? 
*भ्री बी. दास: दस वर्ष बाद होगा, और वहां मैं नहीं हूंगा, आप वहां होंगे। 


श्रीमान, में आपसे अनुरोध करता हूं, और इस मामले में हम आप पर विश्वास 
ओर भरोसा करते हैं कि आप देखेंगे कि अंग्रेजी के अतिरिक्त समस्त तेरह भाषाओं 
में--पता नहीं संस्कृत शामिल होगी या नहीं--अलग-अलग अनुवाद छप कर 
26 जनवरी तक प्रकाशित हो जायेगा ताकि देहातों में भी पता लग जाये कि हमने 
देर देर तक बेठकर क्‍या किया है, संविधान द्वारा उन्हें कया अधिकार और 
विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं। और हमारी स्वतंत्र गणराज्य सरकार से वे क्‍या 
आशायें कर सकते हें। 


*अध्यक्ष: समाप्ति प्रस्ताव पेश हो चुका है और में उस पर मत लेता हूं: 
प्रशत यह हैः 
“कि अब प्रश्न पर मत लिये जायें।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


*शथ्री के.एम. मुंशी: अध्यक्ष महोदय, पहले मैं अपने मित्र श्री कामत के संशोधनों 
पर कुछ कहूंगा। मुझे बहुत खेद है कि मैं उनके किसी संशोधन को स्वीकार नहीं 
कर सकता। पहले संशोधन के संबंध में, “8ए॥॥॥075९0 370 7०(7४८४४००! शब्दों का 
ठीक प्रयोग हुआ है, पहली बात तो यह है कि “60” शब्द आदेशमूलक है और 
मैं नहीं समझता कि ऐसे शब्द का प्रयोग करना समुचित होगा, और दूसरी बात 
यह है कि “४४॥०75८०” शब्द का प्रयोग काफी विचार करने के पश्चात्‌ किया 
गया है। मुझे बहुत प्रसन्‍नता होती यदि इस सदन के समक्ष अनुवाद को रखा जाता 
तथा उसे संविधान का प्राधिकृत रूप माना जाता। किन्तु स्थिति ऐसी थी कि ऐसा 
करना संभव नहीं था। 


*सेठ गोविन्द दास: क्‍या मैं अपने मित्र श्री मुंशी से एक प्रश्न पूछ सकता 
हूं? क्या यह सत्य है कि स्टीयरिंग समिति ने पहले यह निश्चय किया था कि 
इस सदन की एक समिति नियुक्त होनी चाहिये जो उस अनुवाद पर विचार करे 
और फिर वह अनुवाद यहां पेश किया जाये तथा मौलिक रूप में उस पर विचार 
किया जाये? 
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*थ्री के.एम. मुन्शीः इस भेद को तो सभी जानते हैं, मैंने उन प्रस्तावों को 
पेश किया था। मैं बहुत आतुर था कि हम सभा से अनुवाद को स्वीकार करवायें, 
किन्तु परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारे लिये ऐसा करना संभव नहीं है-कम से कम 
सभा के अधिकांश सदस्यों का यही विचार है। मेरा वेयक्तिक विचार चाहे कुछ 
हो और मेरे माननीय मित्र सेठ गोविन्द दास का विचार चाहे कुछ भी हो, किन्तु 
सभा का व्यापक मत यह है कि ऐसा करना संभव नहीं है। अतएवं हमें सर्वोत्तम 
विकल्‍प अपनाना पड़ता है, कि, हम अनुवाद प्रकाशित करने का प्राधिकार स्वयं 
अध्यक्ष को दे रहे हैं। हमारी कठिनाई को देखते हुए यही सर्वथा उचित उपाय 
है। मेरे मित्र सेठ गोविन्द दास आवेश में यह भूल गये कि श्री सिधवा ने क्‍या 
कहा था। मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा का ख्याल है कि इस रूप को सभा के 
समक्ष पेश करना चाहिये तथा अनुच्छेदश: और खंडश: पारित करना चाहिये, जिस 
पर इस सभा के सदस्य बहुत से संशोधन भी पेश करना चाहेंगे......... 


*सेठ गोविन्द दासः मैं कहता हूं कि ऐसा हो सकता हे। 


*थ्री के.एम. मुन्शी: खैर, यह ॥2 मास के कम नहीं हो सकता क्‍योंकि मैं 
अपने मित्र सेठ गोविन्द दास को विश्वास दिलाता हूं कि चाहे वे अपनी अनुवाद 
करने की योग्यता के विषय में कुछ भी समझें या मैं अपनी योग्यता के विषय 
में कुछ भी समझूं, फिर भी यहां बहुत से सदस्य हैं जो मेरे मित्र श्री सिधवा 
के विचार से सहमत हैं कि वे बहुत टेक्नीकल विषय का भी अनुवाद करने में 
महान विशेषज्ञ हें। 


*सेठ गोविन्द दासः में प्रत्याभूति देता हूं कि यदि आप इसे रखेंगे वो वह 
एक मास में ही पारित हो जायेगा। 


*थ्री के.एम. मुन्शी: में इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं. 
और मेरे विद्वान मित्र को इस पर अपना जोश दिखाने की आवश्यकता नहीं हे, 
किन्तु मैं कह सकता हूं कि मुझे यहां अपने मित्र श्री सिधवा जैसे सदस्य की 
भी बात माननी पड़ती है। मैंने सर्वोत्तम विकल्प पेश कर दिया है और जहां तक 
मैं पता लगा सका हूं यही व्यापक रूप से सदस्यों का विचार है। हमें इस लोक 
प्रिय सभा में भाषा के लालित्य पर विचार करने की अपेक्षा नहीं है। यह अधिक 
अच्छा है कि यह बात अध्यक्ष पर छोड़ दी जाये कि वह जेसी चाहे विशेषज्ञों 
की सम्मति ले ले और ऐसा अनुवाद तैयार कराये, जिसे, सदन चाहे अनुमोदित 
न करे पर, उसकी पसंद के विशेषज्ञ तो अनुमोदित कर ही दें। 


*सेठ गोविन्द दासः अंग्रेजी के लिये जो कुछ किया गया है। वही हिन्दी 
के लिये भी कर दिया जाये। 


*थ्री के.एम. मुन्शी: श्रीमान, मैं एक बार कह चुका हूं और मैं इसे दोहराने 
के लिये भी तैयार हूं कि मैं सदन के सदस्यों की इच्छाओं को ही पूरा कर 
रहा हूं। 

*थ्री महावीर त्यागी (युक्‍तप्रान्‍्त : जनरल): क्‍या “अनुवाद' शब्द के स्थान 
पर “रूपान्तर' शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते? 
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*थ्री के.एम. मुन्शी: मुझे इसमें बहुत प्रसन्‍ता होती यदि यह असत्य न होता। 
हम अनुवाद ही कर रहे हैं। 'रूपान्तर' का अर्थ वास्तव में यह है कि सारी चीज 
को स्वतन्त्र रूप में पुन: लिखा जाये। यह अनुवाद है। हमें अनुवाद की स्टेज से 
गुजरने दीजिये फिर हम संविधान का स्वतन्त्र रूपान्तर करवा सकते हैं, जिसे प्राधिकृत 
रूप स्वीकार करने का संसद को अधिकार होगा। 


*सेठ गोविन्द दास: क्‍या आप कोई प्रस्ताव पेश करने वाले हें कि संसद 
मौलिक रूपान्तर को पारित करे? 


*थ्री के.एम. मुन्शी: मुझे भय है कि यदि मैं अपने माननीय मित्र के प्रश्न 
का उत्तर देने लगूंगा तो सभा का बेकार बहुत समय बरबाद होगा। 


अगला संशोधन श्री कामत का है जो कर्ण उश्यापध० 26, 950! के स्थान 
पर “४५ 50०८०५ 8$ 908»0०' ये शब्द रखना चाहते हैं। मुझे प्रसन्‍नता होगी यदि 
हम इसे 26 जनवरी से पहले पूरा कर लें, क्योंकि आखिर यह बहुत कठिन कार्य 
है और शीघ्रता से सम्पन्न नहीं हो सकता। 


श्री कामत के तीसरे संशोधन के विषय में, मुझे ऐसा समझने का कोई कारण 
दिखाई नहीं देता कि यह काम यथाशक्ति शीघ्रता से नहीं किया जायेगा। 


श्री कामत अपने चतुर्थ संशोधन में यह चाहते हैं कि “ठग ग्राशुंण' ।शाह7822०५१ 
के स्थान पर “00० |धा8५०९2०७” ये शब्द रख दिये जायें। स्थिति यह है। भारत 
में चौदह से कहीं अधिक भाषायें हैं यद्यपि राष्ट्र-भाषा संबंधी अध्याय की अनुसूची 
में चौदह ही भाषायें उल्लिखित हैं। इन चौदह भाषाओं में हमने कश्मीरी जैसा भाषा 
को भी समाविष्ट कर लिया है जिसके विषय में मुझे बताया गया है कि उसे 
0 लाख से अधिक व्यक्ति नहीं बोलते। अब हो सकता है कि इनमें से कुछ 
भाषायें न्यायालयों में भी प्रयुक्त नहीं होती। जब ऐसी बात है तो उस भाषा में 
अनुवाद करवाने का कोई कारण नहीं है। हमारा उद्देश्य तो यही है कि यह संविधान 
इन सब लोगों को अपलब्ध हो जाये जो न्यायालयों में या पाठशालाओं अथवा 
महाविद्यालयों में उसका प्रयोग करना चाहते हैं, अथवा जो लोग संविधान में निहित 
सांविधानिक विचारों से परिचित होना चाहते हें। 


*पं, लक्ष्मीकान्त मैत्र (पश्चिमी बंगाल : जनरल): विविध भाषाओं में अनुवाद 
करने का कार्य प्रान्तीय सरकारों को सौंपा जा सकता हे। 


*थ्री के.एम. मुन्शी: अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि वह जिन भाषाओं 
को बड़ी समझे उन्हें स्वेच्छा से चुन सकता है। उदाहरण के लिये “कच्छी' जेसी 
भाषा में अनुवाद पर धन व्याय करना बरबादी होगी। 'कच्छी” भी एक प्रकार की 
भाषा है, यद्यपि सारे कच्छी गुजराती बोलते हैं। 'कच्छी' में अनुवाद अवश्य करने 
की क्‍या आवश्यकता हे? 


*कुछ माननीय सदस्यगण: कच्छी भाषा नहीं हे। 
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*थ्री के.एम. मुन्शी: अत: हमें इस मामले को निबटाने का पूरा स्वविवेक अध्यक्ष 
को दे देना चाहिये। अतः मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार 
कर ले। 


*शआ्री एच.वी. कामतः क्‍या मेरे माननीय मित्र को ज्ञात है कि आयर का संविधान 
937 में आयरिश भाषा तथा अंग्रेजी दोनों में स्वीकार किया गया था? 


“अध्यक्ष: इससे कुछ नहीं होता। यदि उन्हें यह बात विदित भी हो तो इससे 
समस्या हल नहीं होगी। मैं संशोधन पर मत लेता हूं। 


प्रश्न यह हे: 


“कि प्रस्ताव में “]6 ए८50070 96 3प075९6 ॥70 7०(प०४८००१ ॥0! इन शब्दों 
के स्थान पर (॥6 6आंतथआ 6०0! ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
प्रश्न यह हैः 


“कि प्रस्ताव में ऋर्थणठ उभापक्षए 26, 4950! इन शब्दों तथा अंकों के स्थान 
पर “35 50०८०४ए ४5 705»09०' ये शब्द तथा अंक रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
प्रश्न यह हैः 


“कि प्रस्ताव में, (6 फञाद्छभ्ांणा थ6 एप्2००7०7' इन शब्दों के स्थान पर 
6 €भाए फाध्छभाांणा भाव एप०४7/णा5” ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि प्रस्ताव में, “"ाल्ष ग्राभुंण' ॥भाष्रप४/०४” इन शब्दों के स्थान पर “गाल 
[भा27982०४” ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


>२650]ए८6 ॥9/ ॥6 शिल्ञत्ा 96 23पग075९6 270 72(पट४८९ (0 (4८ 


]6९८655 9 8205 40 ॥98५९ 8 ॥क्षाईवांगा एण 6 (एगाशाॉपाण छा०एथारव गा 
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[ अध्यक्ष ] 


निातवा भा 00 ॥98ए6 ॥ >प॥5॥60 प्रात 5 3प्रा0ताए 00 6 शाप 26, 
950, था6 350 00 क्राभाए6४ [ण ॥6 फञाव्युभवाणा भाव छुपफ९वाणा एा 6 
पर्चा5।8707 णए ॥6 (णा्ाॉपाण गा उप्र णील गाक्बुण भाशप्22०5 ण पाता 
35 ]6 06९॥3$ 77.7 


[संकल्प किया जाता है कि अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाये तथा उससे प्रार्थना 
की जाये कि वह 26 जनवरी 950 से पहले संविधान का हिन्दी में अनुवाद 
कराने तथा अपने प्राधिकार से उसे प्रकाशित कराने का अपेक्षित प्रबन्ध करे 
और संविधान के अनुवाद को भारत की उन अन्य बड़ी भाषाओं में भी, जिन 
में वह उचित समझे, तैयार और प्रकाशित कराने का भी प्रबन्ध करे।] 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


“अध्यक्ष: अब सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो मैं कुछ 
शब्द कहना चाहता हूं। क्योंकि, अब इसे क्रियान्वित करना मुझ पर है, और में 
इस सदन के सदस्यों की सहायता और सहयोग चाहता हूं, और चाहता हूं कि 
दूसरे भी जिन्हें इस विषय में दिलचस्पी हो, इसे क्रियान्वित करने में मेरी सहायता 
करें। जहां तक हिन्दी अनुवाद का संबंध है, इसमें श्री घनश्याम सिंह गुप्त के 
सभापतित्व में बहुत प्रगति हो चुकी है। हम देखेंगे कि वह अनुवाद कितना स्वीकार्य 
है और उस सम्बन्ध में हम यह भी विचार करेंगे कि पारिभाषिक शब्दों के लिये 
प्रयुक्त शब्दावली देश की अधिकांश भाषाओं को कहां तक स्वीकार्य है, उदाहरण 
के लिये, “&55०॥70]9” शब्द का अनुवाद विभिन्‍न भाषाओं में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
से होता है। समूचे देश के विकास के लिये यह अच्छा रहेगा यदि ऐसे शब्दों 
के लिये हमारे पास एक ही शब्दावली हो, कम से कम देश के उन भागों के 
लिये तो एक ही हो जहां संस्कृत मूल की भाषाएं बोली जाती हें। 


इस समय जो समिति हिन्दी अनुवाद का कार्य कर रही है उसे नियुक्त करते 
समय भी मैंने देश के विभिन्‍न भागों से प्रतिनिधि लिये थे और ऐसे लोगों को 
लिया था जो अपने विषय में पारंगत ही समझे जाते हैं। फिर भी में आगे यह 
भी ध्यान रखूंगा कि अंत में जो शब्द स्वीकार किये जायें वे ऐसे हों कि, यथासंभव, 
सब भाषाओं को स्वीकार्य हों। 


अतः मैं यहां उपस्थित माननीय सदस्यों को, जो लगभग समस्त प्रान्तों तथा समस्त 
भाषाओं के प्रतिनिधि हैं, सुझाव देता हूं कि वे मुझे कुछ नाम दें। उन्हें सर्वप्रथम 
आपस में बातचीत कर लेनी चाहिये। जिससे मैं यह कह सकूं कि वे नाम देश 
में बोली जाने वाली विविध भाषाओं के प्रतिनिधियों ने, जो सभा के सदस्य हें 
सुझाये हैं। उदाहरण के लिये हमारे तामिल भाषी मित्रों को लीजिये। मैं उनसे एक 
दो नाम देने की आशा करूंगा, मैं तेलुगु भाषी मित्रों से भी एक दो नाम देने 
की आशा करूंगा, मैं बंगला भाषी मित्रों से भी एक दो नामों की आशा करूंगा। 
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इसी प्रकार यदि विविध प्रान्तों तथा भाषाओं के प्रतिनिधि मुझे नाम दे दें तो मैं 
चुनाव कर लूंगा और समिति नियुक्त कर दूंगा जो सांविधानिक तथा पारिभाषिक 
शब्दों को निश्चित कर देगी। यदि एक बार वह स्वीकृत हो जाये........ 


“सरदार हुकम सिंह (पूर्वी पंजाब : सिख): पंजाबी भाषी क्षेत्रों का क्‍या होगा? 


“अध्यक्ष: मैंने केवल दो तीन का उल्लेख, उदाहरण के लिये किया है। आप 
निस्संदेह नाम दे सकते हें। 


यदि उस शब्दावली को एक बार स्वीकार कर लिया जायेगा तो हमारा कार्य 
बहुत सरल हो जायेगा। फिर अनुवाद आसान बात हो जायेगी। 


मेरा यह भी विचार है कि विविध प्रांतीय सरकारों से कहूं कि वे मुझे अपने 
अनुवाद विभागों तथा अन्य विशेषज्ञों की भी, जो उनके पास नियोजित हों, सहायता 
दें। यदि मुझे वे नाम शीघ्र ही मिल जायेंगे तो मेरे विचार में अनुवाद-कार्य में 
शीघ्रता हो सकेगी। 


मेरे विचार में विविध भाषाओं में कई अनुवाद पहले ही हो चुके हैं। उन अनुवादों 
से लाभ उठाया जा सकता है कि इन अनुवादों की जानकारी रखने वाले सदस्यों 
से मैं प्रार्था करता हूं। कि वे मुझे उनकी सूचना दे दें। 


*थ्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्‍ले (मद्रास : जनरल): क्या मैं जान सकता हूं 
कि अनुवाद कब समाप्त हो जायेगा? 


“अध्यक्ष: यथासंभव शीघ्र। किन्तु एक कठिनाई है जिसका सदस्यों को ध्यान 
रखना चाहिये। हमने अभी संविधान का अन्तिम रूप निश्चित नहीं किया है। अभी 
तक कई अनुच्छेद हैं जिनका दूसरा पठन अभी होना है। अभी जो भी अनुवाद 
होगा वह उन्हीं अनुच्छेदों का हो सकता है जो द्वितीय पठन में निश्चित हो चुके 
हैं। आगे भी कुछ और परिवर्तन हो सकते हैं। किन्तु वे केवल छोटे-छोटे होंगे। 


हिन्दी अनुवाद का कार्य प्रतिदिन जो अनुच्छेद पारित होते हैं उनके आधार पर 
होता है। इस रूप में हमारे अधीन कोई और अनुवाद तैयार नहीं हो रहा हे। किन्तु 
अब आपने कहा है कि अन्य भाषाओं में भी अनुवाद तैयार होने चाहियें, मैं इसी 
उपाय को अपना सकता हूं, यही सर्वोत्तम है। आशा है सदन मुझे इसके लिये 
प्राधिकार देगा और इस योजना का अनुमोदन करेगा। 


*थ्री के.एम. मुन्शीः क्‍या मैं सादर सुझाव दे सकता हूं कि यदि सदस्य आज 
सायंकाल तक नाम दे सकेंगे तो आपके लिये सायंकाल तक नामों की घोषणा करना 
संभव होगा? 


“अध्यक्ष: में नहीं समझता कि उनके लिये आज सायंकाल तक नाम देना 
सुविधाजनक होगा। मैं आज सायंकाल तक समय की सीमा नहीं रखना चाहता। 
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*थ्री वी.आई. मुनिस्वामी पिलले: क्‍या इस सदन के सदस्यों में से ही नाम 
चुनने हें? 

“अध्यक्ष; आवश्यक नहीं है। बाहर के लोग भी हो सकते हें। वे विशेषज्ञ 
होने चाहियें जिनके अनुवादों को उनकी भाषा में प्रमाणिक समझा जाये। मुझे उनके 
लोगों से उन अनुवादों को स्वीकार करवाने में इस बात पर निर्भर रहना होगा कि 
उन लोगों की कितनी मान्यता है। 


३ *थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगरः क्‍या अनुवादों में बहुत विलम्ब की संभावना 
? 

“अध्यक्ष: उन्हें अनुवादों में यथासंभव शीघ्रता करनी होगी। 

“बाबू रामनारायण सिंह (बिहार : जनरल): आरम्भ में आपने घोषणा की थी 
कि संविधान हिन्दी में पारित किया जायेगा। 


“अध्यक्ष: मेरी तो यही इच्छा थी किन्तु मैं देखता हूं कि वह सफल नहीं 
हुई और वह संभव नहीं है। मैं बस यही कह सकता हूं। सदस्यों को पता है 
कि क्या घटनायें हुई हैं तथा किन परिस्थितियों में मुझे वह विचार परित्याग करना पड़ा 

| 


अनुच्छेद 303---( जारी 2 
“अध्यक्ष: अब सदन कार्यावली की अगली मद्‌ को लेगा। अनुच्छेद 303 पर 
विचार जारी रहे। उपखंड (ट) तथा (ठ) पर कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं उन 
पर मत लूंगा। प्रश्न यह 
“कि उपखंड (ट) तथा (ठ) अनुच्छेद 303 () के अंग बनें।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 303 के खंड () के उप-खंड () के पश्चात्‌ निम्न उपखंड 
रख दिये जायें: 


(व) माशी एणप्रा! गल्था$ भार ८0फा ज़ांजा 48 6०7९6 ० ॥6 
?पाए005865 ए 5 (णाशाॉपाणा क्‍0 96 4 लाश (0फ्रा 00 कराए 896 
90 ॥0९]700665$--- 


(6) भाए् ९0फ्रा का पी छापागतज एणी गावा4 एणाशीपाल्व 0 
7९८णात्राप्राटत प्रात गा5$ (एणात्राप्राणा 35 4 लीशी (0फ्ॉ, भाव 


ता)... भा ताला ९०0पा का 6 शोगज ए गावा4 ज्गरांएा 7439 9९ 
56८९]४८०१ एज एश्राकाशा 799 ]3ए9 00४96 4 जाशी (0फ्रा 0 
भी 0 का। ए 6 छपा00565 0 वा5$ (णाशॉपा[0गा,. 
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(तत) रात॒क्षा 989867 ॥60805$--- 


06). 35 7659९९8$ ॥6 छलां०4 ४र/णर ॥6 ९०्रञाशार्शाशा ए ही$ 
(णगाशॉपा[णा, काए शातवराणए जाता ॥6 (ए0एथगाशा ए 6 
क्‍20रातण ण गाव 72020९795९0 35 इडप्रती 3 9926; भाव 


ता)... 35 7659९९$ भात्र 9.04 थीं 6 ८ए्राश्ार्शाशा ए ही$ 
(णाशाीपाण), भाए छरागए व0 फशारश़ भा ण ॥680शात0ण9 एु 
गाव जाता ॥6 ?€84ला 7९20शा565 35 0थाए पतला 3 946. 7 


[(ठठ) “उच्च न्‍्यायालय' से अभिप्रेत हे कोई न्यायालय जो इस संविधान के 
प्रयोजनों के लिये किसी राज्य के लिये उच्च न्यायालय समझा जाता 
है, तथा इसके अन्तर्गत है- 


(]) इस संविधान के अधीन उच्च न्यायालय में रूप में गठित या 
पुनर्गठित भारत राज्यक्षेत्र में का कोई न्यायालय; तथा 


(2) भारत राज्यक्षेत्र में का कोई अन्य न्यायालय जो इस संविधान के 
सब या किन्‍्ही प्रयोजनों के लिये संसद से विधि द्वारा उच्च 
न्यायालय घोषित किया जाये। 


(ठठठ) “देशी राज्यों! से अभिप्रेत है- 


(।) इस संविधान के आरंभ से पूर्व की कालावधि में, कोई ऐसा 
राज्यक्षेत्र जिसे भारत डोमिनियन सरकार ऐसा राज्य अभिज्ञात करती 
थी; और 

(2) इस संविधान के आरंभ के पश्चात्‌ की कालावधि में, कोई ऐसा 
राज्यक्षेत्र, जो भारत के राज्यक्षेत्र का भाग न हो, और जिसे राष्ट्रपति 
ऐसा राज्य अभिज्ञात करे।] 


“अध्यक्ष: इस पर कोई संशोधन नहीं है। इस पर कोई बोलना भी नहीं चाहता। 
अतः मैं इस पर मत लेता हूं- 
प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 303 के खंड () के उपखंड () के पश्चात्‌ निम्न उपखंड 
रख दिये जायें: 


(व) जाए (ए0प्रा शाल्या$ कराए ०0पा ज़ांटा 5 6९07०9 [0 ॥6 >प[00565 
ण की$ (णाशरॉपाणा [00 96 4 जांशा ए०ग्परा 7 कराए 946 भाव 
॥0]7065-.- 


(6)... थाएर 60फ7 का ॥6 छराणए ण पाता ए०णात्राप्राट6 0 7९0098- 
[परा९6 प्रावक् का5 (णाशपाणाञ ३5 3 लए) (0; भाव 
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[ अध्यक्ष ] 


ती)... भाए ताला ९०0पा का 6 शगाणरए ए गाता4 एगांटा 7439 92९ 
56८९]४८१ एज एश्राभालशा 99 ]8ए9 (00 06 8 सांशा (0फ्रा ण थे 
0०7 क्षाए णी ॥॥6 (प्रा90582$ 0 35 (णाशापा0गा, 


() /ञात॒क्वा $88९7 ॥60808--- 


06). 35 7९59९९8$ ॥6 छलां०व ४र/णढ6 ॥6 ९०क्रञाशार्शाशा ए हाी$ 
(गाशॉपाता, क्ाए शातवागज जाता ॥6 (0एथगााशा एस ॥6 
क्‍90गरागण ण गाव 7220९795206 35 डप्रती 3 9926; भाव 


ता)... 35 7659९९$ भातज् छल04 थीं 6 ८एगराशार्शाशा ए ही$ 
(णाशापाता, क्ाए शा 707था९9 एगा ण ॥6827ा0णए ए 
गाव ज़रांता ॥6 2684 7९20शा565 35 0शाए उपर 3 946. 7 


[(ठठ) “उच्च न्‍्यायालय' से अभिप्रेत हे कोई न्यायालय जो इस संविधान के 
प्रयोजनों के लिये किसी राज्य के लिये उच्च न्यायालय समझा जाता 
है, तथा इसके अंतर्गत है- 


(]) इस संविधान के अधीन उच्च न्यायालय के रूप में गठित या 
पुनर्गठित भारत राज्यक्षेत्र में का कोई न्यायालय; तथा 


(2) भारत राज्यक्षेत्र में का कोई अन्य न्यायालय जो इस संविधान के 
सब या किन्हीं प्रयोजनों के लिये संसद से विधि द्वारा उच्च 
न्यायालय घोषित किया जाये। 


(उठठ) 'देशी राज्यों' से अभिप्रेत है-- 


(।) इस संविधान के आरम्भ से पूर्व की कालावधि में, कोई ऐसा 
राज्यक्षेत्र जिसे भारत डोमिनियन की सरकार ऐसा राज्य अभिनज्ञात 
करती थी; और 


(2) इस संविधान के आरम्भ के पश्चात्‌ की कालावधि में, कोई ऐसा 
राज्य क्षेत्र, जो भारत के राज्यक्षेत्र का भाग न हो, और जिसे 
राष्ट्रति ऐसा राज्य अभिज्ञात करे।] 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि उपखंड (ड) तथा (ढ) अनुच्छेद 303 () के अंग बनें।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


(संशोधन सख्या 4॥ पेश नहीं किया गया।) 
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*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 303 के खंड () के उपखंड (ढ) के पश्चात्‌, निम्न उपखंड 
प्रविष्य कर दिया जाये;- 


"ता वर जा टाणा 00 3 896 0 ॥6 पा छाए फुर्लोीलव गा शा 
वा ए पा कराई 8टासवप6 गरार्था$ ॥6 9250० 0 00 ॥6 6 9था। 2 
[5 76९00श॥526 997 ॥6 शा्शंवल्ञा। 35 ॥6 रिप्राश्' ए ॥6 9986 भाव 
वाटापव65 कराए 92८50 ० 6 6 ?9शाए 7९20श275$2९0 9४9 06 68- 
4ला 35 ूशाटांश्रा।2 ॥6 ए90०णए&5 ए ॥6 रिप्रक्ष एणा ॥6 9906, भाव वा 
॥टीगा0णा 0 था गातवाज्षा 998 76०9॥5$ 6 शा, (गरंर ण 0007 ए9श- 
807 7९९0१9॥$8९2060 99 ॥6 (70शशा।ध।शा एज 6 727गरगगणा ०ण कावा॑३ 0 
॥6 /65007/0 35 06 प्रा ण 6 8986; 7? 


[(ढढ) 'शासक' से, किसी राज्य के संबंध में, जो प्रथम अनुसूची के भाग 3 
में निर्दिष्ट है, अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का 
शासक तत्समय अभिज्ञात है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी हे 
जो राष्ट्रपति द्वारा अभिज्ञात है कि वह तत्समय राज्य के शासक की 
शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, और देशी राज्य के संबंध में अभिप्रेत 
है राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जो भारत डोमीनियन की सरकार 
द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा राज्य का शासक अभिज्ञात हे;] 


*अध्यक्ष: इस पर कोई संशोधन नहीं है। मैं इस पर मत लेता हूं। 
प्रश्न यह है: 


“कि अनुच्छेद 303 के खंड () के उपखंड (ढ) के पश्चात्‌, निम्न उपखंड 
प्रविष्य कर दिया जाये;- 


"ता वाला जा कटराणा 00 3 8906 09 6 पा एथाह फुर्लोीलव गा शा 
वा ए पा कराई 8टासवप6 गरार्था$ 06 9250 0 00 ॥6 6 9था। 2 
[5 7९00श॥75९26 997 ॥6 शा€्आंवल्ञा। 38 6 रिप्राश् एी 06 9986 भाव 
वाटापव65 कराए 92८50 ० 6 6 ?9शाए 7९20श275$20 ७9४9 6 68- 
4ला 35 ूशाटांश्रा।2 ॥6 ए9०णएछ5$ ए ॥6 रिप्रक्ष एण ॥6 9906, भाव वा 
॥टॉगा0णा 0 था गातवाक्षा 998 7०9॥5$ 6 शा, (कं ण 0॥07 एश- 
$07 76८0श॥95$९0 9ए ॥6 (0एल्याशशा एण ॥6 7णा0 णए पावा4ब ण॒ 
6 26540॥ 35 76 रिप्रक्ष ण ॥6 89886; 


[(ढढ) 'शासक' से, किसी राज्य के संबंध में, जो प्रथम अनुसूची के भाग 3 
में निर्दिष्ट है, अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का 
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[ अध्यक्ष ] 


शासक तत्समय अभिज्ञात है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो राष्ट्रपति 
द्वारा अभिज्ञात है कि वह तत्समय राज्य के शासक की शक्तियों का प्रयोग 
कर रहा है, और देशी राज्य के संबंध में अभिप्रेत है राजा, प्रमुख या अन्य 
कोई व्यक्ति जो भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा राज्य का 
शासक अभिज्ञात है;] 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 


*श्री एच.वी. कामतः क्‍या मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछ सकता हूं कि 
“56टात76०' में '50ठ८7 भी शामिल है, यह उल्लेख करने से क्‍या लाभ हे? 
“6॥22०५” का भी उल्लेख क्‍यों न किया जाये? 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं बता सकता हूं, श्रीमान, कि ब्रिटिश संसद प्राय: 
सरकारी “सिक्‍योरिटियों' के विषय में 'स्टक' शब्द का ही प्रयोग करती है। 


“अध्यक्ष: उपखंड (ण) पर कोई संशोधन नहीं है। 

प्रश्न यह हैः 

“कि उपखंड (ण) अनुच्छेद 303 (]) का खंड बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 

मेरे विचार में, हमें यहीं रुक जाना चाहिये। 


स्थगित होने से पूर्व मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे श्री जेड. 
एच. लारी का, जो इस सभा के सदस्य हैं एक पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस 
सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। और उस त्यागपत्र में उन्होंने कुछ कारण 
दिये हैं जो भाषा संबंधी वाद-विवाद के विषय में हैं जो उस दिन हमारे यहां 
डा था। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं इस पत्र को पढ़कर यहां सुना दूं। किन्तु 
| देखता हूं कि यह पत्र मेरे पास पहुंचा उससे पूर्व उसे समाचारपत्रों को भेज 
दिया गया था और उस पत्र का सार पहले ही समाचारपत्रों में छप चुका है। इस 
हालत में में नहीं समझता कि इस पत्र को सभा में सुनाना मेरे लिये आवश्यक 
है। हां, मैं इसके संबंध में अन्य आवश्यक कार्यवाही कर लूंगा। 


*थ्री जसपतराय कपूर (युक्त प्रान्त: जनरल): एक ओचित्य प्रश्न है। यदि 
सदन इस मामले पर कोई कार्यवाही करे तो मेरे विचार में, इसके मजमून पर विचार 
हो जाना चाहिये तथा सभा को उस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलना 
चाहिये। 


“माननीय सदस्यगण: नहीं, नहीं। 


*थ्री जसपतराय कपूरः मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस पर विचार होना 
चाहिये। मेरा निवेदन तो यही है कि ऐसा नहीं समझना चाहिये कि सभा ने उस 
पत्र के मजमून पर ध्यान दिया है। 
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*श्री एम. थिरूमल राव (मद्रास : जनरल): मैं एक बात जानना चाहता हूं, 
क्या यह आवश्यक है कि इस पत्र को सदन के समक्ष पेश किया जाये या सदन 
के सदस्य इस पत्र के मजमून को जानें। मैं नहीं समझता कि इसे सदन के समक्ष 
रखना अपेक्षित है। 


“अध्यक्ष: यदि यह मामला प्रकाशित नहीं होता तो इसे सदन के समक्ष पढ़कर 
सुनाने का प्रश्न उठ सकता था। मैं नहीं कह सकता कि उस स्थिति में क्या विनिश्चय 
होता, किन्तु अब यह प्रकाशित हो गया है, अतः इसे सदन में पढ़ने का प्रश्न 
ही नहीं उठता। 


*आ्री आर.के, सिधवाः उनमें इतनी शिष्टता होनी चाहिये थी कि इसे प्रकाशित 
नहीं करते। 


*भ्री महावीर त्यागी: क्‍या सदन द्वारा या अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति आवश्यक हे? 
उनका त्यागपत्र पहुंच गया है इसी से....... 


*अध्यक्ष: जेसा कि मैं कह चुका हूं, मैं नियमों के अधीन कार्यवाही करूंगा। 
नियमों के अधीन मुझे त्यागपत्रों को स्वीकार करने का अधिकार है। उसका सदन 
से संबंध नहीं हे। 

सभा आज सायं के 4 बजे तक के लिये स्थगित की जाती हे। 
तत्पश्चात्‌ सभा साय के 4 बजे तक के लिये स्थगित हो गई। 


सभा मध्याह्त भोजन के पश्चात्‌ 4 बजे पुनः समवेत हुई। 
अध्यक्ष (माननीय डॉ राजेद्ध प्रसाद) सभापति थे। 


अनुच्छेद 303---( जारी 2 
“अध्यक्ष; अब हम अनुच्छेद 303 की मद (त) को लेंगे। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इस पर कोई संशोधन नहीं हेै। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि उपखंड (त) अनुच्छेद 303 (]) का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


“अध्यक्ष; फिर हम उपखंड (थ) को लेते हैं। क्या इस उपखंड पर कोई 
संशोधन है? 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: संशोधन सं. 3224 है और उसके पश्चात्‌ श्री संतानम्‌ 
तथा अन्य के संशोधन हैं। मैं नहीं समझता कि वे पेश किये जा रहे हें। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि उपखंड (थ) अनुच्छेद 303 () का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
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*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 303 के खंड (]) के उपखंड (द) के स्थान पर निम्न उपखंड 
रख दिया जाये:-- 


*(द) 'रेलबे' में ट्रामबे समाविष्ट नहीं है चाहे वह पूर्णतः नगरपालिका क्षेत्र 
में हो या न हो।' ” 


श्रीमान, क्‍या मैं उपखंड (ध), (न) तथा (प) पर अन्य संशोधन पेश कर 
दूं, क्योंकि वे भी इसी के परिणामस्वरूप हें? 


“अध्यक्ष: हां। 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 303 के उपखंड (ध), (न) तथा (प) हटा दिये जायें।” 


यह इसलिये किया गया है कि हमने अनुसूची 7 की सूची | में संशोधन कर 
दिया है। अब संघीय रेलों, राज्य-रेलों तथा छोटी रेलों की अलग परिभाषा करना 
अपेक्षित नहीं है। 


“माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌ (मद्रास : जनरल): मैं केवल यही जानना चाहता 
हूं कि क्‍या कहीं ट्रामबे की परिभाषा की गई है? रेलवे और ट्रामवे में कहीं कोई 
आधारभूत अन्तर नहीं है, केवल यही बात है कि एक को रेल कहते हैं, दूसरी 
को ट्राम। 


“अध्यक्ष: इसी कारण यह लिखा जा रहा है कि रेलवे में ट्रामवे समाविष्ट 
नहीं है। 
प्रशत यह हैः 


“कि अनुच्छेद 303 के खंड () के उपखंड (द) के स्थान पर, निम्न उपखंड 
रख दिया जाये:-- 


*(द) 'रेलबे' में ट्रामबे समाविष्ट नहीं है, चाहे वह पूर्णतः नगरपालिका क्षेत्र 
में हो या न हो।' ” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि अनुच्छेद 303 के उपखंड (ध), (न) तथा (प) हटा दिये जायें।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
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*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: (फ) पर कोई संशोधन नहीं हे। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि उपखंड (फ) अनुच्छेद 303 () का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, क्या आप संशोधन संख्या 203 तथा 204 
को साथ ले लेंगे? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 4 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 47 के निर्देश से, अनुच्छेद 
303 के खंड () के उप-खंड (ब) के स्थान पर, निम्न उप-खंड रख दिया 
जाये: 


" (9) 8ला९०07रीट6 (48९5 गाल्ा$ छप्रटा 2०88४९०5, 74225 0 ॥7065 0 छथा8$ 0 
0० ९27079$ शांगात 5प्रला 28825, ॥8025 0 00९5$ 38 6९ 6९९॥९6 प्रात 
भा।?6 3004 0 5 (णाह्यापराणा 00 906 8ट९07]20 (88९5४ 0 ॥6 


9 99 


79पा00$658 0 ॥35 (णाशापाणा, 


[(ब) “अनुसूचित जातियां' से अभिप्रेत हैं ऐसी जातियां, मूलवंश या आदिमजातियां 
अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भाग या उनमें के 
यूथ जो कि इस संविधान के अनुच्छेद 300-क के अधीन इस संविधान 
के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जातियां समझी जाती हें।] 


केवल यही परिवर्तन है कि “ऋ८्लात०0” के स्थान पर “6०९८॥८००” कर दिया 
गया है। 


श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 4 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 48 के निर्देश से, अनुच्छेद 
303 के खंड () के उप-खंड (भ) के स्थान पर, निम्न उप-खंड रख दिया 
जाये: 


" ७). इला०ता66 ॥7657 गराल्था$ 5प्रट] ॥7025 ण ॥709 ०८णशशराप्राा65 ण 9थ्वॉ5 
ण ० शा जाग पता ॥658 ० 09] ९ण्प्रा॥65 35 काठ 6९6ा6त 
प्रात क्राव006 30083 0 का5$ (_णाशापाणा क्‍0 08 5$52॥0०१7९0 ॥7065 [0 


॥6 9प्रा00568 0 5 (णाहपिा0गा; 7 
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[(भ) “अनुसूचित आदिमजातियां' से अभिप्रेत हैं ऐसी आदिमजातियां या आदिमजाति 
समुदाय अथवा ऐसी आदिमजातियों या आदिमजाति-समुदायों के भाग या 
उनमें के यूथ जो कि अनुच्छेद 300-ख के अधीन इस संविधान के 
प्रयोजनों के लिये अनुसूचित आदिमजातियां समझी जाती हें।] 


मैं दूसरा संशोधन भी समाविष्ट कर रहा हूं जिसकी सूचना दे दी गई हे। 
क्या हम साथ ही दूसरे दो संशोधनों को भी ले लें? 
“अध्यक्ष: हां। 


नये अनुच्छेद 300-क तथा 300-ख 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 300 के पश्चात्‌, निम्न अनुच्छेद प्रविष्ट कर दिये जायें: 


“3008. 


50८॥6९0१0760 
(8865. 


(2) 


3003. () 


५90॥९87060 
77065. 


(2) 


() वाल शिटशंतिला। 7439, क्षीश एणाहप्रॉक्वाणा णञाती ॥6 (0ए०- 
]07 0 रिप्रॉ्ध ण 3 998, 99 एप) ॥0९शाणा 50९०९०ॉरओि ॥6 
८2४28, ॥802९8 07 ॥77065 0 एक7$ 0 0० 20798 एशञा0॥ ०८७४८५, 
73025 07 ॥77065, जञांला शव] 0 छप्ा[0565 ए 5 (एणातञ्रापाणा 
96 86९॥॥९१ 00 96 8002९6760 (45658 व 72]9007 ॥0 09 $9. 


शिाधाक्रागशा। 7439 99 9छ वाटीप्रव6 का 9 णट[प्568 ॥णा ॥6 8 
ण 80ा०्वपरा्व (३४९४ छ्ु९ली€व गा ३ 7072०4०7 55प९6 99५ 
॥6 /९&680ा प्रात 2875९ () ए 05 ९6 क्ाए ०४४९८, 790८ 
० ॥7096 0 छक्का ण ० श0फ शाप क्ाए ०४४८, 780९ 0" ॥70€, 
छुपा $8ए९ 38 ाणि€65बाव 3 ॥0टक्रांणा 455प26 प्रावशा ॥6 520 
2975९ ॥॥9 ॥0 96 शक्वांटव 99 कराए 5प्रॉ)752तफथा ॥0८९क्रा०णा. 


वुफ्ल शटशंविला ॥439 भी ८णाइप्रॉ#ाणात जाती ॥6 (0एशा0त 0 
रिप्राश् छा 3 8906, 09 छप)॥0 0 ॥07९200॥ 59९९रशजि ॥6 07968 07 
॥09 ८णशधपाएस्‍65 0 ए5$ ए ण शा०फ,$ शांत] 079९5 07 
तर 2ण्गप्रा॥65 एटा 309 0 9प00525 ए 8 (7णाई४।- 
प्राणा 96 66९॥66 00 96 $0९०१70स्‍66 0965 जा ॥2]4007 60 प 
990. 


शिाधाक्रागशा। 7439 99 98छ वाटीप्रव6 का 9 ूणटप्र568 ॥#णा ॥6 ॥8 
० $520९6766 ॥065 59९९[ि९१ शा 8 0770९27०ा] 557९0 9५ ॥6 
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शगिलातला प्रावशा 29756 () ण पआ5$ भाए।& धाए व७6 ण पथ 
एप 9 एक ण 7 शा०फ जाता भाए व7706 त वश 
८ण्ाप्रााज, 79पा 58५४९ 358 वाण25॥१त ३ ॥07९9॥0 55प7९6 प्रा- 
4 6 520 28प5९ शा] ॥0 96 शएक्रांटव 99 कराए 5प्र5टतुपला 
॥0९८ा०णा, 7 


[300क. () राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से 
परामर्श करने के पश्चातू, लोक अधिसूचना 
द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या आदिम- 
जातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भागों या 
उनमें के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस संविधान के 
प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां 
समझी जायेंगी। 


(2) संसद विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति को अथवा 
किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति के भाग या उसमें के यूथ 
को खंड () के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित 
अनुसूचित जातियों की सूची के अन्तर्गत या से अपवर्जित कर 
सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़कर अन्यथा उक्त खंड के 
अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा 
परिवर्तित नहीं किया जायेगा। 


300ख. () राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से 
परामर्श करने के पश्चात्‌ लोक अधिसूचना द्वारा 
उन आदिमजातियों या आदिमजाति-समुदायों अथवा 
आदिमजातियों या आदिमजाति-समुदायों के भागों 
या उनमें के यूथों का उल्लेख कर सकेगा जो इस संविधान के 
प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित आदिम जातियां 
समझी जायेंगी। 


(2) संसद विधि द्वारा किसी आदिमजाति या आदिमजाति-समुदाय को, 
अथवा आदिमजाति या आदिमजाति-समुदाय के भाग या उसमें के 
यूथ को, खंड (]) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में 
उल्लिखित अनुसूचित आदिमजातियों की सूची के अन्तर्गत, या से 
अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़कर अन्यथा 
उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती 
अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।] 


अनुसूचित जातियां। 


अनुसूचित 
आदिम जातियां। 


जैसाकि मैं कह चुका हूं इन दो अनुच्छेदों का उद्देश्य यह है कि संविधान 
में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की लम्बी सूचियां न रखनी पड़े। 
अब यह प्रस्थापना है कि राष्ट्रपति को शक्ति हो कि वह राज्य के राज्यपाल या 
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राजप्रमुख से परामर्श करके सूचना-पत्र में सामान्य अधिसूचना निकाल सके जिसमें 
सब जातियों और आदिमजातियों का उल्लेख हो जो उन सब विशेषाधिकारों के 
प्रयोजनों के लिये, जो उनके लिये संविधान में परिभाषित हैं, अनुसूचित जातियां या 
अनुसूचित आदिमजातियां समझी जायेंगी। केवल एक ही सीमा रखी है: कि एक 
बार राष्ट्रपति कोई अधिसूचना निकाल देगा, जो निस्संदेह, वह प्रत्येक राज्य की सरकार 
की मंत्रणा तथा परामर्श के पश्चात्‌ निकालेगा, तो फिर बाद में, यदि उक्त सूची 
में कुछ घटाना या बढ़ाना हो तो वह संशोधन संसद द्वारा ही किया जा सकता 
है, राष्ट्रपति द्वार नहीं। इसका उद्देश्य यह है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित अनुसूची 
में परिवर्तन करने के विषय में कोई राजनैतिक प्रभाव काम न कर सके। 


“अध्यक्ष: 28क | 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाच्चारी: उन्होंने पढ़ते समय उसे इसमें समाविष्ट कर दिया 
| 


“अध्यक्ष: 224। 
“पं, ठाकुरदास भार्गव: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 5 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन संख्या 20 में, प्रस्थापित नये 
अनुच्छेद 300क के खंड (2) में, निम्न शब्द अंत में जोड़ दिये जायें:- 


“707 3 ए9शथा04 0एाी शा ए९क्ाा$इ ॥0ा 6 ९एण््ाधशलशार्शाला 0एी हा5 
(-णाशापाणगा, 7 


मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 5 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 20 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
300ख के खंड (2) में, निम्न शब्द अन्त में जोड़ दिये जायें:- 


“07 3 9था04 0एाी शा ए९का$ ॥0ा 6 ९ण््धलशार्शाला णएी हा5 
(-णाशापाणगा, 7 


मैं इस सिद्धान्त से सहमत हूं कि भावी दस वर्ष तक, राष्ट्रपति द्वारा निकाली 
गई अधिसूचना में कोई परिवर्तन संभव नहीं होना चाहिये। अब रक्षण आदि की 
विशेष रियायतें अनुसूचित जातियों को दे दी गई हैं, अतः मैं इस बात को पसन्द 
नहीं करता कि कार्यपालिका, राष्ट्रपति या राज्यपाल या कोई अन्य व्यक्ति उस 
अधिकार में बाधा डाल सके; किन्तु इस वर्ष के पश्चात्‌, जब यह रियायत अनुसूचित 
जातियों को उपलब्ध नहीं होगी, तब अनुसूचित जातियों तथा संविधान के अनुच्छेद 
30। के अन्तर्गत घोषित अन्य पिछडे हुए वर्गों में कोई अन्तर नहीं होगा। उस 
समय इसका कोई अर्थ नहीं होगा कि राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा 
प्रयुक्त होने वाली इस शक्ति को छीन लिया जाये। अतएवं मेरा नम्न निवेदन हे 
कि प्रस्थापित संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये जिससे कि यह बात सर्वथा 
स्पष्ट तथा संदेहहीन हो जाये। यदि 40० ३ छएुलां०१ ० ला एटकाड #णा ॥6 
०ण्गााशाल्शाथ ० ॥5 ("णाइतए707' ये शब्द नहीं जोडे जायेंगे तो इसका यह 
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अर्थ होगा कि 300क तथा ख के अधीन निकाली जाने वाली अधिसूचना के क्षेत्र 
में उपयुक्त वर्गों को सम्मिलित करने या उससे उपयुक्त वर्गों को निकालने की 
राष्ट्रति को शक्ति छिन जायेगी। दस वर्ष के पश्चात्‌ इन वर्गों को जो रियायतें 
मिल सकेंगी वे शायद अनुच्छेद 70 के अधीन या अनुच्छेद 296 और 299 के 
अधीन ही मिल सकेंगी। मुझे पता नहीं है कि इन अनुसूचित जातियों को कोई 
अन्य विशिष्ट रियायतें दी गई हैं या नहीं। 


यद्यपि मैं बहुत चाहता हूं कि इन उपबन्धों में परिवर्तन नहीं होना चाहिये, फिर 
भी मैं यह चाहता हूं कि यह जातियां निश्चित नहीं हो जानी चाहियें और अवसर 
की मांग होने पर अनुसूची में से निकल जाने की उनकी क्षमता नहीं हटनी चाहिये। 
अतएव मेरा निवेदन है कि यदि आप यह शब्द रख देंगे तो यह सब उपबन्ध 
परिवर्ततशील हो जायेगा और राष्ट्रपति को शक्ति मिल जायेगी कि वह दस वर्ष 
बाद अधिसूचना में किसी आदिमजाति को समाविष्ट कर सके या उसमें से निकाल 
सके। 


*अध्यक्ष: श्री चालिहा। आपके दो संशोधन हैं। एक 205 है और दूसरा 225 
मुझे पता नहीं कि अब 205 संगत है या नहीं। 


हे 


*थ्री कुलधर चालिहा (आसाम : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता 
हूः 

“कि पंचम सूची (अष्टम सप्ताह) के संशोधन संख्या 20] में, प्रस्थापित नये 

अनुच्छेद 303ख के खंड (2) में, '?श्वाशंशाथा 7989" इन शब्दों के पश्चात्‌ 

“वात डफरञ[|ंब्ल 00 ॥5 १62ंझंणा 6 $96 ॥.०९59प्रा०! ये शब्द प्रविष्ट कर दिये 

जायें।” 


मैं सदा यह प्रयत्न करता रहा हूं कि राज्यपाल को आदिमजातियों के अधिकारों 
की रक्षा करने की शक्ति होनी चाहिये। मुझे प्रसन्‍नता है कि कुछ मामलों में इसे 
स्वीकार कर लिया गया है। फिर भी कुछ संदेह दिखाई देता है क्‍योंकि राज्य विधान 
मंडल की उपेक्षा कर दी गई है। मसौदा-समिति ने राज्य के विधान मंडल को 


इस विषय में बोलने की शक्ति नहीं दी है। इस कमी को पूरा करने के लिये 
मैंने कहा है (?बभाला। ]49 था।। 5प्रस्‍]०९००व85 १6टांग्रणा ॥6 896 ॥,2८९5$]9पर८.' 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: फिर राज्य विधान-मण्डल के पास क्‍या बचा? 


*थ्री कुलधर चालिहा: किसी न किसी प्रकार मेश यह अनुभव है कि आपने 
उसकी अवहेलना कर दी है। इनमें आपने ऐसी बहुत सी बातें रख दी हैं जिनका 
आपने पहले विरोध किया था। मुझे प्रसन्‍नता है कि राज्यपाल को भी शक्ति दे 
दी गई है। केवल यही बात है कि प्रांतीय विधान-सभाओं को इसमें बोलने का 
अधिकार नहीं है। संसद जो कुछ कहे वे उससे बाध्य हे; किन्तु यदि संसद के 
आदेशों से संगत रहते हुए वे कुछ कर सकते हैं तो उन्हें उसकी शक्ति मिल 
जानी चाहिये। इसी कारण मैंने यह प्रस्ताव किया है। किन्तु मैं इस बार अनुगृहीत 
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[ श्री कुलधर चालिहा] 


हूं कि मसौदा-समिति ने अच्छे विचार को ग्रहण कर लिया है और केवल प्रान्तीय 
सभाओं की ही अवहेलना की है। 8 20253 है-यह सुधार है--संसद है और 
राष्ट्रति है। अतः इसके लिये मैं -समिति को धन्यवाद देता हूं। 


“अध्यक्ष: श्री सिधवा। 
“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: वह विषय तो हो चुका। 


*शथ्री ब्रजेशवर प्रसाद (बिहार : जनरल): कुछ अन्य संशोधन भी हैं जो नये 
खंड जोड़ने के विषय में हैं। 


“अध्यक्ष; वह अलग बात है। बस ये ही संशोधन हें। 


*थ्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले: अध्यक्ष महोदय, मैं उन संशोधनों का समर्थन 
करता हूं जिन्हें माननीय डॉ. अम्बेडकर ने पेश किया है। इन संशोधनों का संबंध 
अनुसूचित जातियों की परिभाषा से है। जहां तक मैं देखता हूं उन्होंने स्पष्ट कर 
दिया है कि, इसके दूसरे भाग के अनुसार, राष्ट्रपति 26 जनवरी 950 को ऐसी 
जातियों की सूची प्रकाशित करेगा जो अनुसूचित-जातियों की श्रेणी में आती हैं। किन्तु 
मैं इस सदन को उस पृष्ठभूमि से अवगत करवाना चाहता हूं जिससे “अनुसूचित 
जातियां' इस नाम की उत्पत्ति हुई है। हिन्दू जाति में युगों से अस्पृश्यता का सामाजिक 
दोष प्रचलित है उसी से सरकार और जनता को पता लगा कि कुछ ऐसे लोगों 
का वर्ग है जो हिन्दुओं की श्रेणी में आता है और फिर भी उन्हें हिन्दुओं के 
समाज के बाहर रखा जाता है। 96 में सरकार ने देखा कि अछूत लोगों के 
लिये कुछ करना है (जब वे अछूत वर्ग कहते थे तो उनका सदा आशय हिन्दुओं 
से होता था) और उन्हें मान्यता देनी है। मद्रास में छह जातियां थीं जो इस वर्गीकरण 
में आती थीं। मौन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधारों में उनकी संख्या ।0 कर दी गई थी। 930 
में जब महात्मा गांधी का प्रसिद्ध अनशन आरम्भ हुआ, केवल तभी देश को पता 
लगा कि असली अछूत वर्ग कौन हैं। और 935 के अधिनियम में, सरकार ने 
सब चीज पर पूरी तरह विचार किया और जहां तक मद्रास प्रान्त का संबंध हे 
उन्होंने इस सूची अथवा श्रेणी में 86 जातियां रख दीं, यद्यपि उनमें कुछ सवर्ण 
जातियां भी थीं। अब अधिक विचार के पश्चात्‌ प्रांतीय सरकार ने एक सूची बनाई 
है और मेरे विचार में संशोधन के प्रस्तावक के सुझावों के अनुसार, वे सब जातियां 
जो अछूतों की श्रेणी में आती हैं और जो हिन्दू धर्म की अनुयायी हैं अनुसूचित 
जातियां होंगी, क्‍योंकि मैं धर्म पर बल देना चाहता हूं। मैं इस पर इसलिये बल 
देता हूं कि हाल ही में इधर-उधर कुछ आन्दोलन हुए हैं, कई लोग हिन्दू धर्म 
तथा अनुसूचित जाति को छोड चुके हैं और दूसरे धर्मा को स्वीकार कर चुके हैं 
और वे भी अनुसूचित जाति होने का दावा करते हैं। इन धर्म परिवर्तितों को सरकार 
कोई रियायत दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरे बहुत प्रबल विचार हैं कि 
इन्हें अनुसूचित जातियों में नहीं रखना चाहिये। 


मैं मसौदा-समिति का तथा उस समिति के सभापति का भी अनुगृहीत हूं कि 
उन्होंने इसके दूसरे भाग को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में एक बार 
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राष्ट्रति यह घोषणा कर देंगे कि कौन अनुसूचित जातियां होंगी, तत्पश्चात्‌ यदि 
अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति को समाविष्ट करने या उसमें से किसी 
जाति को निकालने की आवश्यकता होगी तो वह संसद की आज्ञा से ही हो सकेगा। 
इस खंड के लिये मैं उनका अनुगृहीत हूं क्‍योंकि मैं जानता हूं, कि वास्तव में, 
जब हरिजन स्वतन्त्र रूप से व्यवहार करते हैं या अपने अधिकारों की मांग करते 
हैं तो कुछ प्रांतों के मंत्री केवल उन सदस्यों के विरुद्ध ही कार्यवाही नहीं करते 
वरन्‌ उस व्यक्ति की जाति के भी विरुद्ध हो जाते हैं; और इस प्रकार केवल 
वही व्यक्ति नहीं, वरन्‌ उस अनुसूचित जाति के सब लोग भी तंग किये जाते हें। 
मेरे विचार में इस उपबन्ध से यह जोखिम दूर हो जाता है। 


मैं पंडित भार्गव के संशोधन का प्रबल विरोध करता हूं। कारण यह है कि 
वे इन संशोधनों के लिये दस वर्षों की अवधि रखना चाहते हैं। किन्तु वे बिल्कुल 
भूल गये हैं। कि अन्य एक अनुच्छेद के अन्तर्गत, जो हम पहले ही पारित कर 
चुके हैं, या पारित कर देंगे, संविधान में उपबन्ध है कि केन्द्र में एक विशेष 
अधिकारी नियुक्त किया जायेगा और सब प्रांतों में विविध अधिकारी नियुक्त होंगे, 
जो इन जातियों की विविध निर्योग्यताओं पर विचार करेंगे और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन 
पेश करेंगे जो उस समय यह जान सकेगा, कि क्‍या अनुसूचित जातियां ऐसी स्थिति 
पर पहुंच गई हैं जबकि उन्हें दी गई सुविधाओं को वापस ले लिया जा सकता 
है। मैं नहीं समझता कि पंडित भार्गव ने जो युक्तियां पेश की हैं वे हरिजनों के 
उत्थान के लिये अच्छी हैं या न्यायपूर्ण हें। 


इन थोड़े से शब्दों के साथ, मैं संशोधन का समर्थन करता हूं। 


“अध्यक्ष: क्या कोई और बोलना चाहता है? क्‍या आप कुछ कहना चाहते हैं 
डॉ. अम्बेडकर? 


“माननीय डॉ. बी,आर., अम्बेडकरः में पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन 
को स्वीकार नहीं करता। 


*अध्यक्ष: अब मैं संशोधनों पर मत लेता हूं। पहला संशोधन 47 के सम्बन्ध 
में है। 
प्रश्न यह है:- 


“कि सूची 4 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 47 के निर्देश से, अनुच्छेद 
303 के खंड () के उपखंड (ब) के स्थान पर, निम्न उपखंड रख दिया 
जाये:- 


" (9) 82०॥९०१7र26 (48९५ गाल्था$ छपरा ०४४९5, 74225 0 ॥7065 0 98 0 
0० शा०णपए)5$ जाता 5प्रट)] 2०85४९5, 780९5 0 7065 3$ 6 062॥०6 प्रात 
भाएट6 3004 0 का$ (णाह्यापराणा [0 06 8ट९07]९0 (38४९5 00णा ॥6 
79पा00$65 0 ॥35 (णाशशापाण, 7 
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[ अध्यक्ष ] 


[(ब) “अनुसूचित जातियां' से अभिप्रेत हैं ऐसी जातियां, मूलवंश या आदिम-जातियां 
अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भाग या उनमें के 
यूथ जो कि इस संविधान के अनुच्छेद 300क के अधीन इस संविधान 
के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जातियां समझी जाती हें।] 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष; फिर (भ) के संबंध में संशोधन हे। 
प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 4 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 48 के निर्देश से, अनुच्छेद 
303 के खंड | के उपखंड (भ) के स्थान पर निम्न उपखंड रख दिया जाये:- 


 &) 8टाटतारा606 ॥709657 गाल्क्ा$ डाटा ॥768 ० ॥09 ८णगगप्रां।65 07 
?भा$ ण णः श0प95$ णांगाा डपटा ॥70608 0 09] ९०ण्गगपा।।ए65 35 ४८ 
56९॥०१ प्रात 706 3008 एस ॥85 (णात्रापाणा क्‍0 96 52०१फ)6१ 


3 कक 


॥77065 0 ॥6 छप्ा[056$ 0 5 (7णाशोॉपा0. 


[(भ) 'अनुसूचित आदिमजातियां' से अभिप्रेत हैं, ऐसी आदिमजातियां या 
आदिमजाति समुदाय अथवा ऐसी आदिमजातियों या आदिमजाति-समुदायों 
के भाग या उनमें के यूथ जो कि अनुच्छेद 300-ख के अधीन इस 
संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित आदिमजातियां समझी जाती हें।] 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 


*अध्यक्ष: फिर मैं दो नये अनुच्छेदों 300क तथा 300ख पर मत लेता हुं। 
किन्तु मैं पं. ठाकुरदास भार्गव के संशोधन सं. 224 पर पहले मत लेता हूं। 


प्रश्न यह हेः 


“कि सूची 5 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 20 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
300क के खंड (2) में, अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें:- 


न छत 43 ए9गांग्व एी शा एड ॥#णा ॥6 ए०ग्रााशार्शाशा ण 5 (णाशॉप- 


पणा. 7 
संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष; और कोई संशोधन नहीं है। 


संविधान का मसौदा [2587 


फिर मैं सं. 20। पर मत लेता हूं। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 300 के पश्चात्‌, प्रस्थापित नया अनुच्छेद 300क संविधान का 
अंग बने।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
अनुच्छेद 300क संविधान में जोड़ दिया गया। 


“अध्यक्ष: फिर 300ख है तथा श्री सिधवा अथवा श्री कृष्णमाचारी का संशोधन 
है कि “779 शब्द जोड़ दिया जाये। किन्तु एक और संशोधन श्री चालिहा का 
है। 


प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 5 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 20 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
300ख के खंड (2) में, 'एक्वाधाशा 789! इन शब्दों के पश्चात्‌ '्यात 
5परञ|ंग्ल 40 ॥5 096८ंगड्ंणा 6 $96 ,€|ां5]#पा०! ये शब्द प्रविष्ट कर दिये 
जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 


“अध्यक्ष: फिर मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन संख्या 227 पर मत 
लेता हूं। 


प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 5 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 20 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
300ख के खंड (2) में, निम्न शब्द अन्त में जोड़ दिये जायें:- 


“707 3 904 0एी शा एढक्ााडइ ॥0ा 6 ९एण््धशलशार्शाला णएी 5 
(-णाशापाणगा, 7 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 


*अध्यक्ष: फिर मैं श्री कृष्णममाचारी के संशोधन पर मत लेता हूं जिसे वास्तव 
में डॉ. अम्बेडकर ने स्वीकार कर लिया है-28क | 


प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 5 (अष्टम सूची) के संशोधन सं. 20 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
300ख मैं- 


(क) खण्ड (]) में, “ “णगाएं25' शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर 
जहां वह हो, ॥798 ८०ग्रग72०$४! वे शब्द रख दिये जायें; 
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[ अध्यक्ष ] 


(ख) खंड (2) में, ““ण्गगणाए>! शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां 
वह हो, ॥799 ८णागाएांं9” ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 


*अध्यक्ष: फिर में अनुच्छेद 300ख पर मत लेता हूं। कि जैसे डॉ. अम्बेडकर 
ने प्रस्थापित किया है। प्रश्न यह हैः: 


“कि प्रस्थापित अनुच्छेद 300ख स्वीकार किया जाये।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 

अनुच्छेद 300ख संविधान में जोड़ दिया गया। 
अष्टम अनुसूची 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अष्टम अनुसूची को हटा दिया जाये।” 
“अध्यक्ष: अष्टम अनुसूची पर कुछ संशोधन है। अब उनका प्रश्न नहीं उठता। 
“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः हां, श्रीमान, अब उनका प्रश्न नहीं उठता। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अष्टम अनुसूची को हटा दिया जाये।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 

अष्टम अनुसूची को संविधान से निकाल दिया गया। 


(ग्रन्थ 2 का सशोधन सः 3749, जिसमें नई अनुसूची 9 को जोड़ने का 
प्रस्ताव था, पेश नहीं किया गया।) 


अनुच्छेद 303---( जारी 2 
*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि संशोधन-सूची के संशोधन सं. 3234 में, अनुच्छेद 303 के खंड (॥) 
में, प्रस्थापित उपखंड (भ) के पश्चात्‌, निम्न नया उपखंड जोड़ दिया जाये:- 


55) ॥0 09 भक्षाव 34शां5डट धी6€ शिटडाक्‍तला गाल्था$ 8 ीटाठ 5 ॥0 
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डांव्रापराणज 00977 90 शिर्शंतद्या। 8 00 96 2प्रंवव एज गांग़ांडलां थे 


4. 5 


90ए 0०९. 


[(भभ) “राष्ट्रपति को मंत्रणा और सहायता देने! का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति 
के लिये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि वह मंत्रियों की मंत्रणा पर 
ही चले।] 


श्रीमान, में (म) को पेश नहीं करना चाहता और मैंने केवल (भभ) को पेश 
किया हे। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मुझे भय है कि यह संशोधन नियम-विरुद्ध 
है, क्‍योंकि मंत्रिपरिषद्‌ संबंधी अनुच्छेद में हमने निश्चित उपबन्ध रख दिया है कि 
राष्ट्रति को अमुक प्रकार से कार्य करना चाहिये जैसा कि अनुसूची 3क में विहित 
है। मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र कोई उपबन्ध द्वारा अनुसूची 3क के प्रभाव 
को उसके पेश होने से पहले ही समाप्त नहीं कर सकते। मेरा निदेश अनुच्छेद 
हा 5)(क) के लिये है। संशोधन उस अनुच्छेद के विरुद्ध है अतः स्वीकार्य नहीं 

| 


“अध्यक्ष: इसे औचित्य प्रश्न के रूप में लेने के बजाय मैं संशोधन को ही 
निबटा देता हूं। 


प्रश्न यह हे: 


“कि संशोधन सूची के संशोधन सं. 3234 में, अनुच्छेद 303 के खंड (॥) 
में, प्रस्थापित उपखंड (भ) के पश्चात्‌, निम्न नया उपखंड जोड़ दिया जाये:- 


" (772) ॥0 20 ॥70 30ए56 6 [26806॥#7 गार्थ्वा$ ]4 606 5 ]0 54प्रा09 
00992270ा 4 ?6890॥/5 40 96 2प्रंव०१ ४५ गाधधशशा 4 30४०९. 7 


[(भभ) 'राष्ट्रपति को मंत्रणा और सहायता देने! का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति 
के लिये कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी कि वह मंत्रियों की मंत्रणा 
पर ही चले।] 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 303 के खंड (2) में, निम्नलिखित शब्द अंत में जोड़ दिये 
जायें:- 


“85 ॥ ॥["0]65 07 06 वालकाशआाणा ए था 0८ ण ॥6 ,298]4प्रा2८ 0 6 
(9 ९)॥॥॥।॥॥ ९ । हि९।ह॥ 0): कई 


इसमें “जनरल क्लाजेज एक्ट' का निर्देश हे। 
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*भ्री जसपतराय कपूरः मुझे आश्चर्य है कि ऐसा करने की आवश्यकता सचमुच 
है या नहीं। यदि है तो पता नहीं यह लिखना कहां तक ठीक रहेगा। कि “४5 
॥ ॥[/7॥608 [0 6 |2फकाशंबरांगा ए का 3९ ए ॥6 ,ट928]9प8 ण ॥6 77णरा#0॥ 
० 7709', क्‍योंकि बाद में जब संविधान लागू हो जायेगा तो कोई ऐसी विधि नहीं 
होगी जो “भारत डोमीनियन के विधान-मंडल' द्वारा बनाई गई हो। भारत डोमीनियन 
तो रहेगा ही नहीं और भारत डोमीनियन में जो भी अधिनियम लागू होंगे वे स्वतः 
ही संघ के अधिनियम बन जायेंगे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: बात यह है कि “जनरल क्लाजेज एक्ट! 
अधिनियमों, विनियमों ओर अध्यादेशों पर लागू है। अत: यह कहना आवश्यक हे 
कि इन विधियों की किस कोटि पर यह लागू होगा। इसी कारण यह संशोधन 
प्रस्थापित किया गया है। 


*थ्री टी.टी, कृष्णमाचारी: “जनरल क्लाजेज एक्ट' का निर्देश निर्वचन के 
प्रयोजनों के लिये है। जहां तक जनरल क्लाजेज एक्ट का संबंध हे तीन कोटियां 
हैं अधिनियम, अध्यादेश, और विनियम। हम यही चाहते हैं कि केवल वे अंग 
विशेष, जिनमें अधिनियमों का निर्देश है, इस खंड विशेष के विषय में लागू हों। 


*थ्री जसपतराय कपूरः मेरा तो यह निवेदन है कि संविधान के लागू होने 
के पश्चात्‌ ऐसी कोई विधि नहीं होगी, जो “भारत डोमीनियन” की विधि कहलाये। 
अतः मेरे विचार में हमारा प्रयोजन पूरी तरह सिद्ध करने के लिये हम कह सकते 
हैं “45॥॥ भ[[2]65 ० 6 राशफाटॉगाणा एि भाए स्यांग्राए 0९.7 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः मुझे भय है कि आपने “जनरल क्लाजेज 
एक्ट' का मनन नहीं किया हे। 


*थ्री जसपतराय कपूरः ध्यान से विचार किये बिना किसी उपबन्ध को रखने 
से कोई लाभ नहीं है। 


“माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकरः इसे मसौदा-समिति पर छोड़ देना अधिक 
अच्छा है कि क्‍या आवश्यक है और क्‍या नहीं हे? 


*थ्री जसपतराय कपूरः मैं मानता हूं कि आवश्यक शुद्धियां मसौदा-समिति पर 
छोड़ देनी चाहियें। किन्तु यदि कोई त्रुटि हो तो उसे स्वीकार करने में कोई हानि 
नहीं है। 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि 
यह एक गलती हे। 


*थआ्री जसपतराय कपूरः मैं जानता हूं कि आपको विश्वास दिलाना आसान नहीं 


है। 
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*थ्री नज़ीरूद्दीनी अहमद: श्रीमान, मेरा निवेदन है कि संशोधन सं. 206 सर्वथा 
अनावश्यक है। अनुच्छेद 303 का खंड (2) बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें लिखा हैः-- 


“655 ॥6 ०णा6डह णगाशजां$6 700प्रा।.25 ॥6 (एशाशव (975९5 ७८९, 897 
(२ णा 697), ४॥9 [09 0 6 गलि्काशथआाणा] ०ण का$ (एणाशॉपा0णा, 


बस यह बिल्कुल पर्याप्त है। “४8 ॥ भ["2]65 0 6 गराशाफाशंध्रांणा एक का 0९ 
णी 6 .6श8$]4पा6 ए ॥6 720्रा।ऑ0ण ए पाक? इन शब्दों को जोड़ना नितान्‍्त 
अनावश्यक है। यह तो बिल्कुल सत्य है ही कि जनरल क्लाजेज एक्ट (6लालावां 
(975०४ *०) वास्तव में भारत डोमीनियन के सब अधिनियमों पर लागू है। किसी 
साहित्य की पुस्तक में जनरल क्लाजेज एक्ट संबंधी यह विशेषणात्मक खंड सर्वथा 
उपयुक्त हो सकता है, किन्तु विधायी अधिनियमित में यह अनावश्यक है। खंड 
(2) पूर्णतः स्पष्ट है कि अधिनियम इस संविधान पर लागू है, यह स्पष्ट करना 
बिल्कुल अनावश्यक है कि “४57 भ[[2क्‍65 0 6 वाशफाशंधराणा ण 6 2णगञगणा 
०. हमें केवल इतना ही कह देना चाहिये कि जनरल क्लाजेज एक्ट संविधान 
के निर्ववनन पर लागू होगा जब तक कि प्रसंग से अन्यथा आवश्यक न हो। 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मुझे जो कुछ कहना था वह मैं 
कह चुका हूं, और जनरल क्लाजेज एक्ट को यहां देखने के पश्चात्‌ मुझे विश्वास 
हो गया है कि मैंने जो संशोधन पारित किया है वह बहुत आवश्यक है। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि अनुच्छेद 303 के खंड (2) में, अंत में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें: 


“85 ॥ ॥[00॥65 407 06 वालिकाशआाणा णए था 4८ ण ॥6 ,298]4प्रा2८ ० 6 
0ण्यणा ण 49.7 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
#अध्यक्ष; फिर खंड 3। संशोधन सं. 56। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 303 के खंड (3) में-- 


(।) “भाग ॥' शब्द तथा अंक के पश्चात्‌ “अथवा भाग 3' ये शब्द तथा 
अंक प्रविष्ट कर दिये जायें; 


(2). 88 6 2८88९ 78ए7 96, [0 का 00/ध्राधा०&€ 7306 ७9ए 8 00ए८॥70'.,, इन 
शब्दों के स्थान पर 40 था 0कराक्चाट्ल गरा86० 97 3 00एथा0त- 0 रेपरश, 
288 [6 ०४5४० 7897 ७८” ये शब्द रख दिये जायें।” 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


यह अन्य संशोधनों के परिणामस्वरूप ही हे। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 303 के खंड (3) में-- 


() 


(2) 


'भाग ।' शब्द तथा अंक के पश्चात्‌ “अथवा भाग 3' ये शब्द तथा 


अंक प्रविष्ट कर दिये जायें; 


“85 (6 ०३5९ 7439 96, 00 था (>वा]क्षाए८ 7806 99 8 (00ए2८॥707 इन 


शब्दों के स्थान पर 40 था 0कराक्चाट्ल गराव6० 97 3 00एथा0त 0 रेपरश, 


35 [९ ०४६९८ 799 96! ये शब्द रख दिये जायें।” 
संशोधन स्वीकृत हो गया। 


“अध्यक्ष: अब मैं समूचे संशोधन पर मत लेता हूं। 


प्रश्न यह हे: 


“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 303 संविधान का अंग बने।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


संशोधित रूप में अनुच्छेद 309 संविधान में जोड़ दिया गया। 


अनुच्छेद 304 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 304। संशोधन सं. 8 | 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 304 के स्थान पर निम्न रख दिया जाये+- 


“304. थआ भाशावाला। एणी ॥6 (णाह्रापाणा 7939 926 ग्रांत४०८व 99 ॥6 


?700९6१9प्र/6€ 


9. 0470लाणा ० 4 जि 0 वह छपए056 की लांगाश' सि0प्र56 ए 


बालातदाला। रण शिगाला, भाव जाथा ॥6 8 45 943$5९6 वा ९2 0४5९ 


6 (णाह्याप्राणा. 


79 8 79भुंणाजर ण ॥6 009 7राएथजञाए णएण 9 मलि0प्5९ भाव 
छए9 83 ॥धुंणाज एा ॥0 ]655 #क छ0-ी॥705 ए 6 गरशाएटा$ 
णी ॥40 पि0०प्5८ 965छा काव एणगाहए, ॥ शी 96 [70527९6 40 ॥6 
शगिलडातला। 00 ॥5 355९॥ काव फुणा इप्ढा 355श४॥ थार शांश्णा 00 
6 जा] कर एगाशापाणा शी 90 क्रारशा१वटत का 3८८०वेशा०2 
जात ॥6 [075 एा ॥6 8॥॥: 
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20१66 ॥॥9 व इपला भाशावाशा। 5९९९5 [0 ॥986 कराए एीभा26 ॥-- 
(9)... भाए्र ण 06 4885 गा ॥6 छ8&6एलाा। 82०१6, ० 
(0). 076 कुटठइशाधांणा ए 9965 वा एथ्रीशाशा, 0 


(०0. (एाक्राश वर ्ि श्रा ४७, एराकाश शा ण श्र ए, भाव ॥॥0९ 
2]3,/6 0० 5 ('णाह्रापा0, 


6 भाशावालशा शव ॥50 ॥€व॒ुप्रा।2 00 906 +2776व 99 ॥6 ,2ए84प्रा65 0 
]0 ]655 का णालनाबा। एा ॥6 9965 [ण 6 वार थार एछ्लीलत का 
शित्रा$ 94 ब्राव वा ए कह कई 8लाटवपरीढ, 7 


[304. इस संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन के संविधान के 
लिये विधेयक की संसद के किसी सदन में पुरः/स्थापित संशोधन के 
करके ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा लिये प्रक्रिया। 
उस सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा 
उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई 
से अन्यून बहुमत से वह विधेयक पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति 
के समक्ष उसकी अनुमति के लिये रखा जायेगा तथा विधेयक को 
ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात्‌ विधेयक के निबंधनों के अनसार 
संविधान संशोधित हो जायेगा: 


परन्तु यदि ऐसा कोई संशोधन- 
(क) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में; 
(ख) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में; अथवा 


(ग) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 7, और अनुच्छेद 
23क में, 


कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे संशोधन के लिये प्रथम अनुसूची के 
भाग और 3 में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधों के विधान-मंडलों 
का उस प्रयोजन के लिये उन विधान-मंडलों से अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।] 


मैं अपना दूसरा संशोधन सं. 207 भी पेश करूंगा। मैं प्रस्ताव करता हुं: 


“कि सूची 3 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 8 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
304 के परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक रख दिया जाये;- 


“ए60णंक4८6 09 व 5परी भालावाशा। 5९2९४ [0 7976 भा एीशा26 ॥-- 


(8) क_ा0]6 43, ॥006 44, 706 60, ॥0068 [42 0 ॥॥706 23,6 0 05 
(णाह्रापाणा, 07 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


(७) एाकाक्षए ए एच ५, (॥क्राश शा एण एगा एा, णत (काश ] ण एथशा 
[> 0 का5$ (ए!गणाशापराणा, 0 


(०). भाए णी 6 ॥4॥595 व 6 86एथा॥ 80०॥0९१7९, ० 
(9). _॥6+्गाठइशाधा0ा ० 9965 वा शि्व]भाला।, 0० 
(९) 06 कञाठशंषहाणा$ णए 85 06.7 


6 भााशावालशा शत 480 720एप्रा2 00 92 2०१ एज ॥6 ॥.2958]4/प725 0एा॥0 
९55 (क्षा 06 ॥4 एज ॥6 9925$ (0 ॥6 6 9था? ऋ०्टील्व गा एथ्या3 | क्षात 
वा णी ॥6 फ्ाडह 8०१76 एज 7250प्रणा5$ [0 ॥90 टॉटिट 95526 09 052 
क्‍.69$8]4प्रा'25 0९0 ॥॥6 शा] का्ंताए कञाठंडंणा$ 0 पट भाशावाशा 5 
[7९5९॥४९१व 00 06 ?€शंवेश्ञा 0 355श7 7 


[किन्तु यदि ऐसा कोई संशोधन- 


(क) इस संविधान के अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 
]42 अथवा अनुच्छेद 23क में; या 


(ख) इस संविधान के भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 7, अथवा 
भाग 9 के अध्याय | में; या 


(ग) सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में; या 
(घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में; या 
(ड) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में, 


कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति 
के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने से पहले उस संशोधन के 
लिये प्रथम अनुसूची के भाग () और (3) में उल्लिखित राज्यों में से कम 
से कम आधों के विधान-मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन विधान-मंडलों 
से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।] 


श्रीमान, में इस समय कुछ नहीं कहना चाहता क्‍योंकि मैं समझता हूं कि इस 
अनुच्छेद पर काफी वाद-विवाद होगा और मेरा विचार अंत में ही कुछ बोलने का 
है जिससे ३ मैं उन बातों का उत्तर दे सकूं जो इस संशोधन के विरुद्ध कही 
जा सकती हैं। 


*थ्री नज़ीरुद्रीन अहमद: अनावश्यक वाद-विवाद को हटाने के लिये पहले 
ही युक्तियां दे देना अधिक अच्छा है। 


*ग्ाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यदि मेरे मित्र महोदय मुझे प्रत्याभूति दे 
दें कि वे समय नहीं लेंगे, तो मैं ऐसा ही करूंगा, किन्तु मैं जानता हूं कि मेरे 
मित्र महोदय चित भी अपनी और पट भी अपनी ही रखना चाहते हें। 
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*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: श्रीमान, आरंभ में तो डॉ. अम्बेडकर कोई युक्ति न 


देकर यह कहते हैं कि वे विरोधी तर्कों को सुनकर उत्तर देंगे। किन्तु अन्त में तर्कों 


को 


सुनकर वे केवल इतना ही कह देंगे “मैं संशोधनों का विरोध करता हूं और 


तर्कों को अस्वीकार करता हूं।” 


रहा 
आ 


है। 


“अध्यक्ष: हम संशोधनों को लेंगे। सं. 9॥ 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं संशोधन सं. 9 को पेश नहीं कर 
हूं 40५8 वह डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में समाविष्ट है। वह सं. 207 में 
जाता है। 


“अध्यक्ष: सं. 457। श्री सनन्‍्तानम्‌। 

*माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌ः मैं इसे पेश नहीं कर रहा हूं, श्रीमान्‌। 
“अध्यक्ष: सं. 58, श्री टी.टी. कृष्णमाचारी। 

*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: वह भी डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में आ जाता 


“डॉ. पी.एस. देशमुख: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 3 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 8 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 
304 के सारवान भाग के स्थान पर, निम्न रख दिया जाये:-- 


“304. व़ां&$ एणाहरपाणा 4 926 39666 60; णा भालशावरत 99, ॥॥6 
वा।70वप्रतलराणा ए ३3 जिं। कि करी छप्ाए05९ का शंवराक्ष लि0प्5९ रण 
जशि्रगीकागशा, भाव 9355९व गा 907 प्ल0प्र565 ए शिक्षांधालशा 99 3 ९९था' 
गराक्ुणाज ण ॥6 009 7रशाएलाइ॥फ णएा ९३० परि0०प्रड5८, ॥॥6 शञाएंशंणा$ 
ण 06 झ हे ॥0, 40792९ए९/ ०076 का0 766 पा 35527606 
00 99 ॥6 ्ग्नकतला, 7 


[304. इस संविधान में परिवर्धन या संशोधन करने के लिये इस प्रयोजन के 
लिये एक विधेयक संसद के किसी सदन में पेश किया जायेगा तथा 
प्रत्येक सदन के कुछ सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से संसद के दोनों सदनों 
में पारित होने पर संविधान में संशोधन हो जायेगा। किन्तु विधेयक के 
उपबन्ध तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राष्ट्रपति उन पर अनुमति 
न दे दे।] 


श्रीमान, मैं संशोधन सं. 270 को भी पेश करता हूं: 


“कि सूची 3 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 8 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 
304 में निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये;- 


शिएजंवल्त ॥9 0 3 9404 ० रारट एल्वा3 #ण07 ॥6 ०८एणशशशाव्शाला 
णी वा5$ (एणाशॉपाण, भाए क्रालावाशा ण 6 (एणाॉपाण वथाएस्‍6 ७५ 
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[डॉ. पी.एस. देशमुख] 


ग6 शिटशंव्ा क्‍0 96 ॥0 णा€ ० $5प्राशक्षाए८ 739 96 7306 09 3 9]| 07 
6 9पर90056 9शा।ए 70985526 97 90॥ प्र0प्5०४ ए एश्राकाशा 09५ 3 शा06 
गराक्ुंणाज, वना$ जा, क्राणाए जाल परा25, जाटापवर थाए वो भरालावाशा 
72८07र7006९06 997 3 '७४३|णाज एा ॥6 762९5 एण ॥6 8फ्राशार (ए०फा णा 
6 शा०्पाव णए कशाण्मग्राए ग्रीटपर॥68 का 6 गागर॥ाणा एण 6 
(गाशाॉपातार ० ० ॥6 छप्राए०5९ ए सव्याज्ाए 0पॉ 6 एणाशॉपातणा गा 
?प)९ ग्राशिर्श भाव वलागरीट्व छज 6 शिल्ग्तवद्ञा [0 96 ॥९९८९55॥५ ्ात 


कक 


66५90]९. 


[परन्तु इस संविधान के आरम्भ से तीन वर्ष की अवधि में, संविधान का कोई 
संशोधन, जिसे राष्ट्रपति प्रमाणित कर दे कि वह सारवान संशोधन नहीं है, ऐसे 
विधेयक द्वारा किया जा सकता है जो उस प्रयोजन के लिये संसद के दोनों 
सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाये। इसमें, अन्य बातों के अतिरिक्त 
ऐसा औपचारिक संशोधन समाविष्ट होगा जिसकी उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीशों का बहुमत, संविधान के प्रशासन में कठिनाइयां दूर करने के आधार 
पर अथवा संविधान को सार्वजनिक हित में चलाने के लिये, सिफारिश करे 
तथा राष्ट्रपति आवश्यक एवं अभीष्ट प्रमाणित कर दे।] 


फिर एक और संशोधन सं. 22 है। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 2 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 8 के निर्देश से, अनुच्छेद 
304 के पश्चात्‌ निम्न नया अनुच्छेद प्रविष्ट कर दिया जाये: 


“304५. ॥२०णज्ांगरशक्राा९ भाजशार ०णाक्रा।24 का 5 (णाशॉपाणा [0 ॥6 
८णा।क्ाए, ॥0 भाशावालशा जाला 45 टएप१र।॥९०१ 00 गापधिाए€ 0 
॥ट्शााए णा कागांगंओ 6 5०006 ए भा शावारशंवपं ॥रश8, कराए 
ग्रशाध55 एण 3 छएश5षणा णा एलइ$इणा5$ ज्ञात 7659०९० 60 छाफक्‌थाए णः 
07052, आवा] 96 छथातर$॥0]6 प्रावक्ष की5 (णात्रोापाणा काव॑ ाए 
भा।शावालशा जाता 45 ० 48$ श27 (0 ॥43ए6 पत्ती था रटल्टि शी 


छ6 ए०ं॥ भाव ह#द ए#2४ एा भाई 6शा59प्रा2ट, 7 


[3४क. इस संविधान में कोई विपरीत बात होते हुए भी, कोई संशोधन, जिसका 
उद्देश्य किसी वैयक्तिक अधिकारों के किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के 
संपत्ति संबंधी या अन्य अधिकारों के क्षेत्र का अतिक्रमण करना, अथवा 
कम करना अथवा निर्बन्धित करना हो, इस संविधान के अधीन पेश 
नहीं हो सकेगा, और कोई संशोधन जिसका ऐसा प्रभाव हो या हो सकता 
हो, अवैध होगा तथा किसी विधान-मंडल की शक्ति से परे होगा।] 
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श्रीमान, इन संशोधनों के पढ़ने से ही स्पष्ट है कि वे एक दूसरे के विकल्प 
रूप में हैं। मेरा प्रथण संशोधन (सं. 208) अनुच्छेद 304 के, जो डॉ. अम्बेडकर 
ने आज तीसरे पहर पेश किया था, सारवान अंग का संशोधन है। उसका मुख्य 
उद्देश्य यह है कि संविधान का संशोधन इतना कठिन नहीं बना देना चाहिये जेसा 
डॉ. अम्बेडकर के अनुच्छेद से बन जाएगा। मैंने संविधान के संशोधन को सरल 
बनाने का जो सुझाव दिया है, उसका मुख्य कारण यह है कि चाहे हमने इस 
संविधान की रचना में ढाई वर्ष से अधिक समय खर्च कर दिया है, तथापि हम 
जानते हैं और मुझे विश्वास है कि मसौदा-समिति के कई सदस्य भी यह बात 
समझते हैं कि जब संविधान सचमुच अमल में आयेगा तब कई उपबन्‍्धों से 
कठिनाइयां पैदा हो सकती हें। 


हां, कुछ लोगों ने जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है, प्रधानतया पत्रकारों ने, जिन्हें पता 
नहीं है, कि संविधान क्‍या होना चाहिये, यह शिकायत की है कि हम बहुत धन 
व्यय कर रहे हैं। मेरे विचार में वे ऐसे लोग हैं जो कुछ समय से ही पत्रकार 
बने हैं और वे इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि संविधान की रचना क्‍या 
होती है। मुझे विश्वास है, श्रीमान, कोई समझदार व्यक्ति ऐसे पत्रकारों की ओर 
ध्यान नहीं देगा, उनके पास लेखनी और मसि है और उन्हें कहीं किसी पूंजीपति 
ने नौकर रख लिया है कि वे दैनिकों या साप्ताहिकों में वह सब कुछ लिखें जो 
कि उनके दिगाम में आ जाये। मुझे पता है कि वे प्रायः ऐसी बातें लिखते हैं 
जो जनता के हित में नहीं होतीं। मुझे विश्वास है, श्रीमान, हम इस प्रकार की 
आलोचनाओं से नहीं डरते। मेरे विचार में, हमने यथेष्ट समय नहीं लगाया है, आर 
हमने कई सदस्यों को जो वाद-विवाद में कुछ अंशदान कर सकते थे, ऐसा नहीं 
करने दिया है। वास्तव में हम उन सिद्धान्तों तथा नियमों पर पूरी तरह नहीं चले 
हैं जिन पर संसदीय लोकतनत्रों को चलना चाहिये। संसदीय लोकतन्त्र को बातचीत 
की बैठक कहा जाता है ओर सदा कहा जाता रहेगा, और यह ठीक है, तो इसकी 
यही मंशा है कि हममें से तुच्छ से तुच्छ कुछ लाभप्रद और अच्छी बात कह 
सकता है, अतः हमारे लिये यह अनिवार्य है कि हम उसे बोलने का अवसर दें। 
संसद का यही प्रयोजन हे और यदि कभी-कभी कोई लम्बे भाषण हो जाते हैं 
तो मेरे विचार में उस पर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। अत: मेरा कहना यही 
है कि हमने इतना यथेष्ट समय नहीं लगाया है कि सदस्यों को इस संविधान के 
निर्माण में अपना सर्वोत्तम अंशदान करने का अवसर प्रदान करते। 


इन्हीं कारणों से यह संविधान कई प्रकार से त्रुटिपूर्ण सिद्ध होगा। ऐसी अवस्था 
में, जबकि हम जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं उनमें यह बात अनिवार्य 
है, हमें संविधान के संशोधन के लिये प्रत्येक सुविधा देनी चाहिये। यदि आप हवा 
या आंधी के गुजरने के लिये कोई आवश्यक मार्ग नहीं छोड़ते हैं तो संभव है 
कि समूचा जहाज की फट जाये। इसी कारण से श्रीमान, मैंने दो संशोधन यहां 
पेश किये हैं। एक तो यह है कि संसद के लिये यह संभव होना चाहिये कि 
वह दो-तिहाई बहुमत के बिना ही इसमें संशोधन कर सके। डॉ. अम्बेडकर द्वारा 
प्रस्थापित खंड में दुहरा उपबन्ध हे। केवल यही काफी नहीं हे कि सभा के कुल 


2598 ] भारतीय संविधान सभा [7 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


[डॉ. पी.एस. देशमुख] 


सदस्यों का बहुमत संशोधन के पक्ष में हो, वरन्‌ जब वह विधेयक सदन में पेश 
हो तथा पारित हो तब उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत 
उसके पक्ष में होना चाहिये। इसका यह अर्थ हुआ कि संविधान के संशोधन संबंधी 
विधेयक को पारित करने के लिये दुहरी कठिनाई है। यदि आपको कामा भी बदलना 
हो, कोई पारिभाषिक परिवर्तन भी करना हो, तो उस परिवर्तन के लिये भी बहुत 
भारी परिश्रम करना पड़ेगा, मूलाधिकारों में परिवर्तन की तो बात ही अलग हे। 


अतः मैंने अपने द्वितीय संशोधन में यह सुझाव दिया है कि कम से कम पांच 
वर्ष की कालावधि में तो, संसद के लिये संभव होना चाहिये कि वह सदन के 
बहुमत से संशोधनों को पारित कर सके, वरन्‌ मैंने दो और सुझाव भी दिये हैं 
कि जब भी राष्ट्रपति प्रमाणित कर दे कि कोई संशोधन विशेष सारवान नहीं हे, 
उससे संविधान के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं होगा, वह केवल औपचारिक है जिसके 
कारण भारत के शासन या समुचित प्रशासन में बाधा पड़ती है, यदि राष्ट्रपति यह 
प्रमाणित कर दे कि यह संशोधन, जो कि सारवान नहीं है, अपेक्षित है तो उसे 
सदन के बहुमत मात्र से पारित करना संभव होना चाहिये। मैंने उच्चतम न्यायालय 
के न्यायाधीशों का उल्लेख किया है। क्‍योंकि उनकी बुद्धिमानी पर ही संविधान का 
भाग्य काफी हद तक निर्भर होगा। 


श्रीमान, संविधान में जहां भी हमने अपने लोगों को कोई अधिकार प्रदान किये 
हैं, वहां मैं संविधान की रक्षा करना चाहता हूं चाहे वे नागरिक के अधिकार हों, 
मूलाधिकार हों अथवा उनके परिणामस्वरूप कोई अधिकार हों। उसी प्रयोजन से मैंने 
संशोधन संख्या 2!2 का सुझाव दिया है। उसमें यह उपबन्ध है कि संसद को 
यह अधिकार नहीं होगा कि वह ऐसा विधेयक ला सके जिससे कि संविधान का 
संशोधन करके उसमें प्रदत्त व्यक्तियों अथवा जनवर्गों के किन्‍्हीं अधिकारों का 
अतिक्रमण हो। मुझे विश्वास है कि इससे ऐसे विधेयकों में बाधा नहीं पड़ेगी जिनका 
उद्देश्य इन अधिकारों को बढ़ाना हो, यह आवश्यक भी नहीं है। जनता के मन 
में आशंका है कि उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है और ज्यों ज्यों हमें अधिकाधिक 
स्वतंत्रता मिलती जाती है, उन्हें उतनी भी स्वतंत्रता नहीं मिलती जितनी कि उन्हें 
विदेशियों ने दी हुई थी। अनुच्छेद 5-क व्यक्तियों की स्वतंत्रता के रक्षण के लिये 
काफी नहीं है, इसलिये यह संशोधन आवश्यक भी है और अभिष्ट भी हे। मुझे 
आशा है कि सदन सहमत होगा कि यह संशोधन आवश्यक है और अनुच्छेद में 
समुचित संशोधन कर दिया जायेगा। 


मैं यह अनुभव करता हूं कि भविष्य में कुछ समय तक संविधान में कई 
परिवर्तन करने आवश्यक होंगे। यद्यपि हमने संविधान बनाने में अनेक मास लगाये 
हैं फिर भी इसमें कई त्रुटियां हैं। कुछ स्थानों पर परस्पर-विरोधी उपबंध हैं, जिनका 
निर्वचन होने पर वे अधिकाधिक स्पष्ट हो जायेंगे। अत: यदि हम संशोधन करना 
आसान नहीं बनायेंगे तो समूचे प्रशासन को क्षति पहुंचेगी। जैसा कि मैंने आरम्भ 
में कहा है, यदि आप कोई रास्ता नहीं रखेंगे तो इसका यह परिणाम हो सकता 
है कि भावी संसदें समस्त संविधान को ही ठुकरा दें या स्वीकार न करें और 
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वे किसी अधिक कठोर तथा क्रांतिकारी उपाय को अपनायें। यदि हम उन्हें उनके 
तरीके से इस देश के भविष्य को ढालने का अवसर नहीं देंगे, जो संशोधनों की 
प्रक्रिय को सरल बना कर ही हो सकता है, तो उनके पास कोई उपाय ही नहीं 
नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वे समूचे संविधान को ही रह कर दें। ऐसी स्थिति 
मे राज्य को ही हानि होगी। अतः रास्ता रखना ही अधिक अच्छा है जिससे कि 
संविधान के किसी उपबन्ध से कोई असंतोष हो तो उसका आसानी से इलाज हो 
सके। हमें शिकायतों तथा असंतोष को इस हद तक नहीं बढ़ने देना चाहिये कि 
उसके फलस्वरूप राज्य का प्रशासन ही उलट जाये। 


*थ्री ब्नजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 3 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 8 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 
304 में, 'ब्वात छए 8 ग्राध्षुंणपाज ण ॥0 [655 वीक्षा श०-ग्र05 एी 6 पराल्ाफटाड 
ण 7 प्र०प्5८ छा०्इथा भात एणााहट्! ये शब्द हटा दिये जायें। 


मेरा अगला संशोधन यह हे;- 


“कि सूची 3 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 8 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 
304 के परन्तुक का खंड (क) हटा दिया जाये।” 


मेरा तीसरा संशोधन सं. 229 है। उसमें लिखा है: 


“कि सूची 5 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन संख्या 207 में, अनुच्छेद 304 
के प्रस्थापित परन्तुक में ॥.6हां5]क्वापार5 णी॥0 |655 धञक्वा णारनाक्षा ण 6 592०5 
ए7 ॥6 धर ?लाएश 59००ा०९१ शा एथा5 ॥ 204 वा एप 6 काछा 80०॥0०१०९ 0५ 
7९50]प05 40 ॥4 रहिए 9955260 99 ॥056 7.6ह$]4/प्रा25 9९ग्िढट ॥6 | 
गरागंताए शाठ्णंडंगा 07 इप्रता भालावालशा 45 [#05९2॥९0 0 ॥6 ?#€शंवशा (0 
8552॥ इन शब्दों के स्थान पर “&6८णथ०' शब्द रख दिया जाये।” 


श्रीमानू, यह नया संशोधन संख्या 207 कल रात को 0 बजे ही हमें प्राप्त 
हुआ था। हम देखते हैं कि इन दो संशोधनों में आकाश-पाताल का अंतर है। संसद 
के हाथ से अधिक शक्तियां ले ली गई हैं तथा राज्य के विधान-मंडलों को दे 
दी गई हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को संसद 
संशोधित नहीं कर सकती और संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 
50 प्रतिशत विधान-मंडलों का सहमत होना आवश्यक है। 


मेरा यह ख्याल है कि इन संशोधनों की क्रिया में राज्यों के विधान-मंडलों 
को शामिल नहीं करना चाहिये। आस्ट्रेलिया के संविधान में एक उपबन्ध है कि 
यदि संसद के दोनों सदनों में संघर्ष हो अथवा कोई सदन दूसरे सदन में के 
संशोधन विधेयक को पारित न करे तो समस्त मामला मतदाताओं के पास जायेगा। 
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[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 


यदि हम आस्ट्रेलिया के संविधान की इस बात को अपने संविधान में रख लें 
तो यह बहुत लाभदायक होगा। मेरे विचार में आस्ट्रेलिया में जो बात संभव हे 
वह भारत में भी संभव होगी। यदि आस्ट्रेलिया की जनता इस संशोधन की प्रणाली 
को स्वीकार करने के लिये सक्षम और योग्य है तो निःसंदेह हम भी आस्ट्रेलिया 
वालों के बराबर योग्य हैं, शायद अधिक ही हों, और हमें उसी प्रणाली को अपनाने 
का अधिकार हेै। मैं राज्यों के विधान-मण्डलों को संविधान के संशोधन की क्रिया 
में शामिल नहीं करना चाहता। 


यह तो साधारण समझ की बात है कि यदि हम ज़मींदारी समाप्त करना चाहें 
तो हम ज़्मींदार की सहमति नहीं पूछ सकते। यदि आप उसके लिये रुके रहेंगे 
तो आपका प्रयोजन कभी सिद्ध नहीं होगा और आप ज़मींदारी कभी समाप्त नहीं 
कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि आप पूंजीवाद को मिटाना चाहते हैं तो आप पूंजीपति 
की सहमति के लिये कभी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। संविधान में संशोधन करने 
का यही प्रभाव होगा कि राज्य की सरकारों से अधिक शक्ति लेकर केन्द्र को 
प्रदान कर दी जाये। ऐसी हालत में, में तो समझ ही नहीं पाता कि कोई भी 
विधान-मंडल ऐसी बात पर सहमत हो सकता है। प्रान्तीय सरकारें तो निहित स्वार्थ 
हैं। उनका समाज में ऐसा ही स्वार्थ निहित होता है जैसा कि हमारे पूंजीपति मित्रों 
का है। अतः संविधान में संशोधन करने के लिये वही सीधा सा उपाय अपनाइये 
जो आस्ट्रेलिया के संविधान में दिया हुआ है। 


श्रीमानूु, मैं जनमत-गणना के पक्ष में हूं क्योंकि उससे कई लाभ हैं। यह 
लोकतंत्रीय उपाय है, क्योंकि यह जनता से पूछना है, और जब संसद तथा प्रान्तीय 
सरकारों में संघर्ष हो तब किसी सरकार को गतिरोध समाप्त करने के लिये जनता 
की राय लेने में क्या आपत्ति हो सकती है। दूसरी बात यह है कि, मैं जनमतगणना 
के पक्ष में इसलिये हूं कि इससे दलीय सरकारों की कई त्रुटियां ठीक हो सकती 
हैं। लोग समझते हैं कि यह बहुत क्रांतिकारी शस्त्र है और हमारे समान रूढ्वादी 
लोगों को ठीक-ठीक विचार किये बिना उसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। यह तो 
वास्तव में रूढ़िवादी उपाय है क्‍योंकि इससे तो वे विधियां या संस्थायें बनी रहेंगी 
जिन्हें अधिकांश निर्वाचक बनाये रखना चाहते हैं। अतः यह क्रांतिकारी शस्त्र नहीं 
हो सकता। तीसरी बात यह है, श्रीमान्‌ू, कि जनमत-गणना का सिद्धान्त जनता की 
प्रभुता को स्पष्ट मान्यता देना है। चौथी बात यह है कि संसदीय बहुमत प्राप्त 
किसी दल की निरंकुशता को कुचलने का यह प्रबल शस्त्र होगा। 


इस संबंध में मैं प्रोफेसर डायसी की प्रसिद्ध पुस्तक “संविधान की विधि” में 
से कुछ वाक्य पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिन पर मैं चाहता हूं, इस सभा के 
माननीय सदस्य ध्यान दें: 


“प्रत्येक प्रकार के लोकप्रिय शासन में अब निर्वाचित विधायी निकायों पर से 
विश्वास हटता जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सार्वजनिक भावना वाले 
नागरिक अब दलीय व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, प्रायः घृणा 
की दृष्टि से भी देखते हैं, इंग्लिस्तान में मिश्रित सरकारों, संसदीय षड्यंत्रों आदि 
के कारण लोक सभा में नेतिक तथा राजनैतिक निष्ठा कम होती जा रही है। 
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कई अंग्रेजों का विश्वास है कि उन बुराइयों को कम करने का कोई उपाय 
निकालना चाहिये जो बडे भारी निर्वाचन मंडल में हमारी दलीय व्यवस्था में 
स्वभावत: उत्पन्न हो ही जाती है, चाहे वे अनिवार्य नहीं हैं। इसका स्पष्ट उपचार 
यह है कि जनता के हाथ में विशेषाधिकार सौंप दिये जायें जो संसदीय बहुमत 
की असीमित शक्ति को निर्बन्धित कर सके।” 


इसी बुराई को दूर करने के लिये प्रोफेसर डायसी जैसे व्यक्ति ने इस 
जनमतगणना के उपाय का समर्थन किया है यद्यपि वह कोई समाजवादी, साम्यवादी 
या उग्रवादी नहीं है। प्रोफेसर डायसी का यह मत है कि जनमतगणना से निर्वाचकों 
में एक प्रकार की विवेकयुक्त ईमानदारी बढ़ जायेगी जो शीघ्र नष्ट होती जा रही 
है। मैं संशोधन के केवल अंतिम भाग का निर्देश कर रहा हूं जिसमें “$॥8८ 
[.८श5$9प्राट' के स्थान पर +छ0८्ाथआत०प्रा7' रखने का सुझाव है। 


*एक माननीय सदस्यः क्‍या वे समाप्त कर चुके हें? 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मैं संशोधन के अन्य अंगों पर आ रहा हूं। मैं नहीं 
चाहता कि संसद की शक्तियों पर बंधन लगाया जाये। अनुच्छेद 304 द्वारा हम 
जो बात रखना चाहते हैं वह मुझे बिल्कुल नापसंद है, उससे मुझे बिल्कुल घृणा 
है। यह दो तिहाई बहुमत का उपबंध के रूप में होगा। यदि इस बात पर हट 
की जायेगी तो संविधान में संशोधन करना ही असंभव हो जायेगा। 


मैं अनुभव करता हूं कि राज्यों के हित में भी यह आवश्यक नहीं है। संसद 
के उच्च सदन के सदस्य सब राज्यों के ही प्रतिनिधि होंगे और यह कल्पना ही 
नहीं की जा सकती कि ये लोग किसी परिस्थिति के केन्द्र को अधिक शक्ति 
देना चाहेंगे तथा राज्यों से शक्तियां लेना चाहेंगे। यह दो तिहाई बहुमत का उपबन्ध 
प्रगतिशील विधि-निर्माण में बाधा होगा और देश में क्रांतिकारी तथा अराजकता की 
शक्तियों के लिये रास्ता खोल देगा। मेरा यह विचार है कि इस संविधान के आरम्भ 
से दस वर्ष तक के लिये तो इन रक्षण-कवचों को हटा देना चाहिये। श्रीमान्‌, 
आज हम असाधारण स्थिति में रह रहे हैं। विभाजन के प्रभाव से हमारी दृष्टि 
धुंधली हो गई है। बहुत बड़ी जनसंख्या द्वारा देश के एक भाग से दूसरे भाग 
में जाने के कारण और उनके दुःखों को देखने के पश्चात्‌ हम किसी वस्तु पर 
निष्पक्ष विचार करने में असमर्थ हैं। कई और कारणों से भी हमारी दृष्टि अस्पष्ट 
हो गई है तथा इसका फल यह है कि हम किसी बात पर तटस्थता से विचार 
नहीं कर सकते। इस संविधान के आरम्भ से कम से कम दस वर्ष तक संविधान 
को संशोधित करने का तरीका आसान होना चाहिये। 


मेरे इस परिवर्तन को चाहने का एक और भी कारण है। मैं लचकदार संविधान 
के पक्ष में हूं। मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें परिवर्तन करना कठिन हो। 
निकट भविष्य में एशिया में क्रांतिकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उस स्थिति 
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[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 


का यही इलाज हे कि भारत सरकार के काम में किसी प्रकार कोई बंधन नहीं 
होना चाहिये। एक ओर भी कारण है जिससे कि में लचकदार संविधान चाहता 
हूं। मेश यह मत है कि हमारा यह पतन काल है। एक नई सामाजिक व्यवस्था 
की स्थापना के पश्चात्‌ ही हम आगामी शताब्दी की आवश्यकताओं को समझ सकेंगे। 
भगवान के नाम पर संविधान को अपरिवर्ततशशील मत बनाइये। 


एक और भी कारण है जिससे कि मैं लचकदार संविधान के पक्ष में हूं। मुझे 
आशा है कि मेरे मित्र मेरी स्पष्टवादिता पर मुझे क्षमा करेंगे। उत्तरी तथा हिन्दी 
भाषी प्रदेशों का दक्षिणी तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों पप आधिपत्य के भय के कारण 
यह संविधान अपना अपंग बना दिया गया है। हमने एक मध्यवर्गीय संविधान बनाया 
है। हमने यथासंभव यह प्रयत्न किया है कि इस देश में समाजवाद और एकात्मक 
राज्य की स्थापना को रोका जाये। युग की प्रचलित प्रवृत्ति की तथा हमारी विकासशील 
आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्णतः उपेक्षा कर दी गई है। यदि हमने 
इस संविधान को लचकदार नहीं बनाया तो यह समय की शक्ति को सहन नहीं 
कर सकेगा। हमारे प्राचीन विधि-निर्माता ऐसी बातों पर विचार नहीं करते थे। हमने 
तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये तथा निहित स्वार्थों के लिये राजनैतिक 
तथा आर्थिक स्वार्थों के लिये बुद्धिमत्ता को बलिदान कर दिया है। आपकी अनुमति 
से, श्रीमान्‌ू, मैं डायसी से एक और उद्धरण देता हूं। (बाधा)। मुझे आशा है कि 
सदस्य मुझे अपनी युकतियां ठीक प्रकार पेश करने देंगे। शायद सदस्यों को इसमें 
दिलचस्पी नहीं है और वे परिस्थिति को समझते नहीं। 


“फ्रांस के बारह अपरिवर्तशील संविधान औसत से दस वर्ष से कम समय 
तक रहे हैं, और प्राय: हिंसक क्रांति द्वारा नष्ट हुए हैं। लूई फिलिप का राजतन्त्र 
उस समय से 7 वर्ष के भीतर ही मिट गया जबकि ट्ूकेविल्ले ने यह कह 
दिया कि चार्टर को वैधानिक रूप से बदलने की कोई भी शक्ति है ही नहीं। 
कम से कम एक तो बदनाम घटना है ही--चाहे क्रांतिकारी फ्रांस के इतिहास 
में अन्य भी उदाहरण हों--जबकि संविधान को हिंसात्मक क्रांति से समाप्त करने 
का आधार या बहाना उसकी अपरिवर्तनशीलता थी।” 


*थ्री कला वेंकट राव (मद्रास : जनरल): वे जरा धीरे-धीरे पढें। हम उनके 
भाषण को पूरी तरह समझ नहीं रहे हैं। 


*अ्री एच.जे. खांड्रेकर (मध्यप्रदेश तथा बरार : जनरल): वे इतनी जल्दी कर 
रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं समझ पा रहा हुं। 


*थ्री एस. थिरुमल राव: एक बात जानना चाहता हूं, श्रीमान्‌। जो सदस्य जबानी 
भाषण दे सकते हैं, क्‍या वे पांडुलेख से पढ़ सकते हें? 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में एक पुस्तक से पढ़ रहा हूं। में डायसी का उद्धरण 
दे रहा हूं: 


“]85] की सशस्त्र क्रांति का मुख्य कारण यह था कि फ्रांसीसी लोग अपने 
राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन चाहते थे, पर संविधान के अनुसार यह असंभव था, 
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सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न जनता की इच्छा पूरा होना संभव नहीं था, और संविधान 
के संबद्ध अनुच्छेद को बदलने के लिये विधान-सभा के सदस्यों का पौना 
बहुमत आवश्यक था। यदि गणराज्य सभा सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न संसद होती तो 
लूई नैपोलियन यह बात नहीं कह सकता था जिससे उसका 2 दिसम्बर का 
अपराध उचित प्रतीत होता था और ऐसे उद्देश्यों को नहीं अपना सकता था 
जिससे कि उसे ऐसा अपराध करना पड़ा।” 


मैं समस्त अध्याय को नहीं पढ़ रहा हूं। मैं अध्यक्ष की अनुमति से केवल 
एक कंडिका को पढ़ रहा हूं। (बाधा)। 


मेरे विचार में सभा के माननीय अध्यक्ष को यह बताना आवश्यक नहीं हे 
कि वे सभा की कार्यवाही कैसे चलायें। वे यहां सबसे अधिक सक्षम हें। 


“यह भी नहीं समझना चाहिये कि 848 के राजनीतिक्ञों द्वारा निर्मित संविधान 
की अखंडता के कारण फ्रांस को जो कठिनाइयां भोगनी पड़ी थीं वे अपवाद 
थीं; वे उन त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई थीं जो प्रत्येक अपरिवर्तनशील संविधान 
में निहित होती हैं। ऐसी विधियां बनाने का प्रयत्न करना, जो बदली नहीं जा 
सकतीं, प्रभु शक्ति के प्रयोग में बाधा डालना है; अत: इसका परिणाम यह 
होता है कि विधि का राज्य की वास्तविक सर्वोच्च सत्ता से संघर्ष हो जाता 
है। फ्रांस के निर्वाचकों का बहुमत संविधान के अधीन फ्रांस के सच्चा प्रभु 
था। किन्तु राष्ट्रपति की वैधानिक पुनर्निर्वाचन का नियम वास्तव में ऐसा था 
जिससे विधि का निर्वाचकों के बहुमत की इच्छा से संघर्ष हो गया, अतः विधि 
तथा प्रभु की इच्छा में विरोध हो गया जो प्रायः अपरिवर्तनशील संविधान में 
होता ही है। फ्रांसीसी संविधानों की कठोरता से क्रांति का जन्म हुआ है, तथा 
ब्रिटिश न के लचकदारपन के कारण ही उनका क्रांतिमय अंत नहीं हो 
सका है।” 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः क्‍या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि माननीय सदस्य 
जरा धीरे-धीरे पढ़ें और फिर भी हम कम से कम समझ तो सकते हैं कि वे 
क्या कह रहे हें। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में अच्छी तरह से जनता हूं कि चाहे सभा के दूसरे 
सदस्यों ने न पढ़ी हो, फिर श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने तो यह पुस्तक अवश्य 
पढ़ी है और उन्हें यह आपत्ति नहीं करनी चाहिये। 


“जो विद्यार्थी प्रथणथ सुधार विधेयक के इतिहास का शांतिपूर्वक अध्ययन करें, 
उसे यह स्पष्ट पता चल जायेगा कि 832 में संसद के सर्वोच्च विधायी 
प्राधिकार से राष्ट्र में वैधानिक सुधार के बहाने एक राजनैतिक क्रांति हो गई 
थी । १0 


“संक्षेप में, किसी संविधान की अपरिवर्तनशशीलता के कारण उत्तरोत्तर नई चीजें 
नहीं आ सकतीं; किन्तु उससे परिवर्तन रुक जाता है, अतः विरोधी परिस्थितियों 
में, क्रांति हो सकती है।” 
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“अध्यक्ष: श्री ब्रजेश्वर प्रसाद, आपके बहुत से संशोधन हें। 
*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में और कोई संशोधन पेश नहीं करना चाहता, श्रीमान्‌। 


*अध्यक्ष: में मानता हूं अब वे आवश्यक नहीं रहे हैं। मेरे विचार में बस 
ये ही संशोधन हें। 


*भ्री एच.वी. कामतः मुद्रित सूची में कई संशोधन हें। 
*अध्यक्ष: अब आप मुद्रित सूची को क्‍यों लेते हैं? 


*थ्री एच.वी. कामतः क्‍योंकि, श्रीमानू, आज डॉ. अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 
पेश किया है, उसमें से यदि परन्तुक को हटा दिया जाये तो उसमें और पुराने 
मसौदे में कोई अन्तर नहीं है और मेरे सब संशोधन अनुच्छेद के प्रथम भाग पर 
ही हैं। अब का अनुच्छेद परन्तुक के बिना पुराने मसौदे की ही नकल है और 
इसलिये मैंने सोचा था कि मेरा संशोधन नियमानुकूल होगा। 


“अध्यक्ष: कौन-सा संशोधन है जिसे आप पेश करना चाहते हैं। मुझे पहले 
उन संशोधनों को बताइये। 


*भ्री एच.वी. कामतः संशोधन संख्या 3239, 324। मैं संशोधन संख्या 3246 
को पेश नहीं करता। फिर मैं संशोधन सं. 3248 और 3249 और 3250 पर आता 
हूं। वे सब अनुच्छेद के प्रथम भाग से संबद्ध हैं जो आज भी पिछले मसौदे की 
नकल ही हें। अनुच्छेद के परन्तुक में ही अन्तर किया गया है, और शेष अनुच्छेद 
में नहीं किया गया है, श्रीमान्‌। 


“अध्यक्ष: आप उन्हें पेश कर सकते हें। 


*भ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधनों की मुद्रित सूची, ग्रन्थ 2, 
के संशोधन संख्या 324, 3248, 3249 और 3250 को पेश करता हूं। मैं संशोधन 
सं. 3246 को पेश नहीं करना चाहता जो उस सूची में मेरे नाम से है। 


श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 304 के खंड (]) से पहले, निम्नलिखित नया खंड प्रविष्ट 
कर दिया जाये और विद्यमान खंडों की संख्या तदनुसार बदल दी जाये: 


"(]) ७9 काएशंडणा णए 5 (णाशॉपाणत 7439 926 भा०ाव९त, ज्रीशीाशः 09५ 
ज३५ ण एथांबाण0ण, 34000 ण 700९9], ॥ 6 गरधाश' 970४960 जा 
॥॥। 59ै:॥0॥ थे ज्ई 


[(]) इस संविधान के किसी उपबंध का संशोधन इस अनुच्छेद में विहित 
उपाय से किया जा सकता है चाहे उस संशोधन में कोई परिवर्तन करना 
हो, चाहे कुछ जोड़ना हो या किसी का निरसन करना हो।] 
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श्रीमानू, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 304 के खंड () में, “#व॥ भा]०वाथ इन शब्दों के स्थान 
पर“ फाएए08० 0 था गाथावादा? ये शब्द रख दिये जायें।” 


श्रीमानू, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 304 के खंड () में, +॥ शाब्ा 96 छञाटइथा€6व 00 06 शल्आंकला 
णि क्रांड 3552 भाव प०णा डप्ती 855९ 9थाए छए०॥ 00 06 7 इन शब्दों के 
स्थान पर ॥ श9), पफ्णा |ञाठ्इशाब्रांणा 00 06 शंका, 96 अंशारव 99५ 
|! ये शब्द रख दिये जायें।” 


अथवा विकल्प से 


“कि अनुच्छेद 304 के खंड () में, ॥ शान] 96 ]7९5०३४९०१ 0 ॥6 एठ्ग्ंतथा 
णि' क्रां3 3552 भाव प०णा डप्रता 855९॥ 9थाए छांएथा 00 06 7! इन शब्दों के 
स्थान पर ॥ा भाधी फूणा |ा6इशा9राणा 00 ॥6 ?€शंवशा, 7९८८४९ ॥#58 38- 
52? ये शब्द रख दिये जायें।” 


श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव करता हूं: 

“कि अनुच्छेद 304 के खंड () में, 40 ॥० 8॥! ये शब्द, जो ]वीं पंक्ति 

में हैं, हटा दिये जायें।” 

श्रीमानू, मुझे पता नहीं है कि आज के अनुच्छेद में ॥]वीं पंक्ति क्‍या है, 
किन्तु यह निर्देश अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति से पहले वाली पंक्ति का है। 


श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 304 के खंड () के परन्तुक से पहले, निम्न नया परन्तुक 
प्रविष्य कर दिया जाये: 


ए0ण4९6 ॥90 ३3 9९7009 0 70 655 (शा 8ाडह 7078 पाशाएटशा९5 70फऋलला 


999 


गा गर॥7०ण] ण 6 8 भाव ॥5 49 [09$5326 वी रिक्राक्षाशा, 


[किन्तु विधेयक के संसद में आरम्भ होने के पश्चात्‌ तथा उसके अंतिम बार 
पारित होने से पूर्व 6 मास से कम समय न बीते।] 


यदि मेरे माननीय साथी इस अनुच्छेद के गत दो वर्ष के इतिहास पर दृष्टिपात 
करेंगे तो वे संविधान को लचकदार बनाने की आवश्यकता को एकदम समझ 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


जायेंगे। इस अनुच्छेद में ही और विशेषतः इसके परन्तुक में जो परिवर्तन गत दो 
वर्ष में हुए हैं उनसे, मेरे ख्याल में, सिद्ध हो जाता है कि संविधान सभा का 
विचार भी समय-समय पर कितना बदलता रहा है। यदि एक वर्ष से भी कम 
समय में हमने इस प्रकार के अनेक परिवर्तन किये हैं तो आप इसे पहले से 
अधिक कठोर बना कर सम्भवत: भविष्य की संसद को कैसे बांधना चाहते हैं 
या बांध सकते हें? 

“अध्यक्ष: श्री कामत, आपके कौन से संशोधन से वह लचकदार बन जायेगा, 
जहां तक उस अनुच्छेद के उस भाग का संबंध हे? 

*भ्री एच.वी. कामतः मैंने संशोधन संख्या 3246 पेश नहीं किया है जिससे 
वह अधिक अपरिवर्ततशशील बन जाता। 


*अध्यक्ष; आपने वह संशोधन पेश नहीं किया है। इसलिये मैं कहता हूं. 


*भ्री एच.वी. कामतः मैं अनुच्छेद पर सामान्य रूप से बोल रहा हूं, और 
संशोधनों के निर्देश से भी। मैं समय पर उन्हें भी लूंगा। 


“अध्यक्ष: जहां तक संविधान की अपरिवर्तनशीलता का संबंध है, आपने अपना 
संशोधन 2, नहीं किया है, जिसका अर्थ यह है कि आप उस अंग को तो स्वीकार 
करते ही हैं। 


*श्री एच.वी. कामतः मैं इसे स्वीकार करता हूं, । निःसंदेह मुझे आशा 
है कि मुझे इस समय अनुच्छेद पर कुछ कहने का अधिकार है, क्‍योंकि यह परन्तुक 
गत रात को अचानक हमारे पास भेज दिया गया था, अत: यह अधिक उलझ 
गया है और फूल गया है और समय के बीतने से इस पर अधिकाधिक काई 
चढ़ती गई है। पहले परन्तुक में तीन में थीं; अब परन्तुक में खंड (क) से 
(डः) तक हैं और (क) और (ख) में इस संविधान के इतने विविध अनुच्छेद 
तथा अध्याय हैं। संविधान के मसौदे में जो अनुच्छेद पहले था उसमें केवल ये 
ही चीजें थीं--सप्तम अनुसूची की सूचियां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 
उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। आज यह अनुच्छेद इतना बढ़ चुका है कि हमें 
आश्चर्य होता है कि क्या हम अपने दिमाग को इतनी बार बदल सकते हैं, केवल 
इसलिये कि हमें इतना समय दिया गया है; तो फिर संविधान को लचकदार बना 
कर भावी संसद को भी समय तथा क्षेत्र क्‍यों नहीं दिया जाये। ताकि वह भी 
संविधान में परिवर्तन कर सकती है? 


मुझे प्रसन्‍नता थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक संशोधन संख्या 
3267 था। मुझे खेद है कि उसे पेश नहीं किया गया। मुझे आशा थी कि उसे 
पेश किया जायेगा। यदि यह पेश होता तो संविधान की अपरिवर्तनशीलता पर 
अधिकांश आपत्तियां मिट जातीं। किन्तु यदि वह संशोधन, जो मेरे विचार में 2 त 
महत्वपूर्ण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मसौदा-समिति द्वारा पेश किया जाता 
सदन उसे स्वीकार कर लेता तो बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जातीं, क्योंकि आज 
हम संक्रमण काल में से गुजर रहे हैं जिसका निर्देश मेरे माननीय मित्र डॉ. देशमुख 
और श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने किया है। मेरे ख्याल में वह संशोधन पेश नहीं किया 
जायेगा। उसे अनुच्छेद के उस मसौदे में भी शामिल नहीं किया गया है जो आज 
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डॉ. अम्बेडकर ने सभा में पेश किया है। मेरा पहला संशोधन संख्या 3239 तो 
परिचयात्मक है जिसमें संशोधन की परिभाषा की गई हैं। संशोधन क्या होता हे? 
संशोधन का अर्थ हो सकता है संविधान में कुछ परिवर्तन उनमें कुछ जोड़ना या 
उसका निरसन। यदि संसार के विविध संविधानों को देखा जाये तो आयरिश संविधान 
में या दक्षिण अफ्रीका के संविधान में या आस्ट्रेलिया के संविधान में, मुझे तो 
विश्वास है कि कई अन्य संविधानों में भी, सबसे पहले अनुच्छेद में यह परिभाषा 
की जाती है कि संशोधन क्या है। मुझे आशा है कि सभा इस बात को समझती 
है कि इस अनुच्छेद से अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस संविधान में बहुत कम 
हैं। संविधान के संशोधन संबंधी अनुच्छेद उन आधारभूत चीजों में से है जिन पर 
सदन को बहुत ध्यान से विचार करना चाहिये। 

मैं कई माननीय सदस्यों की इस युक्ति की अच्छी तरह सराहना करता हूं 
कि संविधान में संशोधन आसानी से नहीं करने देना चाहिये। किन्तु यह सिद्धान्त 
इसी तर्क पर आधारित है कि किसी देश की संविधान-सभा की सांविधानिक स्थिति 
उस देश की किसी भावी संसद से उच्चतर होती है। इसी तर्क पर यह सिद्धान्त 
आधारित है कि एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न संविधान-सभा द्वारा निर्मित संविधान को 
भावी संसद आसानी से न बदले, क्‍योंकि संसद की स्थिति में संविधान सभा से 
निम्नतर होगी। किन्तु, दुर्भाग्य से, आज भारत में ऐसे हालात हैं, जिन परिस्थितियों 
में यह संविधान सभा बनी है वे ऐसी हैं कि इस सभा की सांविधानिक स्थिति 
को भावी संसद से ऊंचा नहीं समझा जा सकता। क्यों? पहला कारण यह है कि 
यह सभा निर्बन्धित मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी और प्रान्तीय सभाओं 
द्वारा पृथक्‌ निर्वाचनों द्वारा चुनी गई थी। इससे यह सभा आरम्भ से ही व्यर्थ हो 
गई है। हमारे संविधान के अनुसार भावी संसद वयस्क मताधिकार के अनुसार प्रत्यक्ष 
निर्वाचन द्वारा चुनी जायेगी, और निःसंदेह किसी संविधान को समझने वाले बुद्धिमान 
व्यक्ति को यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष 
निर्वाचनों द्वारा निर्वाचित संसद ऐसी सभा से अवश्य उच्चतर होगी जो इसके समान 
निर्बन्धित मताधिकार पर, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रांतीय विधान-मंडलों द्वारा निर्वाचित हुई है। 


इसलिये इंग्लिस्तान में कोई भी संसद संविधान के संशोधन के विषय में भावी 
संसद का अधिकार नहीं छीनती। वहां संसद कभी भी विधि-निर्माण की साधारण 
प्रक्रिया द्वार संविधान का संशोधन कर सकती है। जिन परिस्थितियों में हमारी सभा 
बनी थी उन पर विचार करते हुए, कोई कारण नहीं है कि कम से कम 5 वर्ष 
के लिये, जो अवधि पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपने संशोधन में लिखी थी किन्तु 
दुर्भाग्य से वह संशोधन पेश नहीं किया गया है, मेरे समझ में नहीं आता है कि 
केवल पांच वर्ष के ही लिये हम उसे लचकदार क्‍यों न रहने दें, इन वर्षों में 
संक्रमणकाल ही रहेगा और तब तक स्थिति स्थिर नहीं बन पायेगी, शायद कुछ 
अधिक दूरदर्शिता और विचार से संविधान के दोष भी दृष्टि में पड़ जायेंगे। 


मेरे कुछ मित्रों ने बताया है कि यदि संविधान लचकदार नहीं हुआ, यदि यह 
सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हुआ तो, ऐसे संविधान में जोखिम हे, मैं 
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अनुभव करता हूं, श्रीमानू, कि यह ख्याल बहुत ठीक है। यदि संविधान से देश 
की भावी प्रगति बन्द हो जाती है तो मैं कह सकता हूं कि यह प्रगति, जो इससे 
रुकेगी, हिंसक क्रान्ति द्वारा पूरी होगी, विकास का काम क्रांति करेगी। जब आंधी 
आती है तो लचकदार, छोटे पौधे, घास के तिनके ही उससे बच पाते हैं। वे 
टूटते नहीं क्‍योंकि वे मुड़ जाते हैं, वे लचकदार होते हैं। किन्तु जो बड़े-बड़े वृक्ष 
झुकते नहीं वे टूट जाते हैं, आंधी में उखड़ जाते हैं। अतः मुझे भय है कि जब 
सामाजिक आंधी चलती हो, यदि हम उसका सामना करना चाहें तो यह तरीका 
नहीं है। आपको चाहिये कि संविधान को लचकदार बनायें, जिससे कि वह सामाजिक 
परिवर्तनों का सामना कर सके। यदि वह मुडेगा नहीं तो लोग उसे तोड़ देंगे। इस 
सभा में कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसीलिये मैं कहता हूं कि पं. जवाहरलाल 
नेहरू का संशोधन इस अनुच्छेद में आ जाना चाहिये था कित्तु, दुर्भाग्य से उसे 
नहीं रखा गया है। मैं कह नहीं सकता कि यदि हमने संविधान को उससे कुछ 
अधिक लचकदार नहीं बनाया, जैसाकि हम आज उसे बना रहे हैं, तो भविष्य 
में हमें क्या कुछ भुगतना पडेगा। 

मेरा अगला संशोधन 324। मौखिक है और मैं उसे समौदा-समिति के विवेक 
पर छोड़ देता हूं। संशोधन संख्या 3242 को मैं पेश नहीं कर रहा हूं क्‍योंकि 
मैं उसे दोनों सदनों पर छोड़ देना चाहता हूं कि संसद के किसी भी सदन में 
संविधान के संशोधन की प्रस्थापना आरम्भ हो सकती है। संशोधन संख्या 3246 
भी मैं पेश नहीं कर रहा हूं। संशोधन 3248 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने का 
प्रशत है। यह लगभग मौखिक तथा औपचारिक संशोधन है, और इसलिये मैं उसे 
मसौदा-समिति पर ही छोड़ सकता हूं कि वह इस पर समुचित समय पर विचार 
कर ले। 3249 भी मौखिक है और उसे भी मैं मसौदा-समिति के विवेकी लोगों 
पर छोड़ देता हूं। 3250 उस समय के विषय में है जो, मेरे विचार में, संविधान 
के संशोधन के संसद में पेश होने तथा पारित होने के बीच में गुजरना चाहिये। 
इस संशोधन 3250 द्वारा मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि किसी प्रस्थापना के 
संसद में पेश होने तथा पारित होने के बीच 6 मास से कम का समय नहीं 
गुजरना चाहिये, क्योंकि हम संविधान के संशोधन पर जनमतगणना करने का उपबंध 
नहीं रख रहे हैं जेसाकि कुछ संविधानों में है। आयर के संविधान में उपबंध हे 
कि संविधान में कोई संशोधन करने से पूर्व जनमतगणना होगी, किन्तु हमने ऐसी 
कोई बात नहीं रखी है। अतः मैं संविधान में जल्दबाजी के अन्दर संशोधन करने 
के विरुद्ध रक्षा कवच रखना चाहता हूं। यदि इस संविधान में यह रख दिया जाये 
कि विधेयक को पेश करने तथा पारित करने के बीच 6 मास का समय अवश्य 
गुजरना चाहिये तो उससे देश भर की जनता में उस पर काफी और उचित चर्चा 
हो चुकेगी। संसद में पेश संशोधन पर लोग अपना मत प्रकट कर सकते हें। खेर, 
6 मास काफी होहेंगे। 


“अध्यक्ष: आपके संशोधन का तो परिणाम यही होगा कि संविधान अधिक कठोर 
बन जायेगा। 


*भ्री एच.वी. कामतः किससे बन जायेगा, क्‍या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्‌? 
“अध्यक्ष: 3246। 


संविधान का मसौदा [2609 


*भ्री एच.वी. कामतः मैं उसे पेश नहीं कर रहा हूं। 


“अध्यक्ष: आपके संशोधनों का फल तो यह होता था कि वह कठोर बन 
जाये। आप संशोधन को आसान बनाने की बात कर रहे हें। 


*भ्री एच.वी. कामतः क्‍या मैं निवेदन कर सकता हूं कि मैंने उसे जानबूझ 
कर पेश नहीं किया? अन्यथा मैं उसे पेश कर सकता था। 


“अध्यक्ष; आपने जो पेश किये हैं और जिनके विषय में आप बोल रहे हें 
उनका भी यही प्रभाव है कि वह अधिक कठोर बन जाये। 


*ग्री महावीर त्यागी: वे दोनों तरफ की बातें करते हें। 


*भ्री एच.वी. कामतः यदि मेरे मित्र श्री त्यागी समझते हैं कि मैं दोनों तरफ 
की बातें करता हूं तो वे दो से भी अधिक प्रकार की बातें खुशी से कर सकते 
हैं। मैंने 3246 को जानबूझ कर पेश नहीं किया था। 


*अध्यक्ष: में तो यही बता रहा हूं कि आपकी वक्‍्तृता तथा आपने जो संशोधन 
भेजे हैं उनमें असंगति है। 


*भ्री एच.वी. कामतः मेरे अज्ञान को आप क्षमा करें, श्रीमानू, और मेरे अपरिपूर्ण 
विवेक को भी। 


“अध्यक्ष: आपने 3246 को पेश नहीं किया है, पर 3250 को तो पेश किया 
है। 


*भ्री एच.वी. कामतः यदि मैं 3246 को पेश करता तो आप मुझे यह दोष 
दे सकते थे कि मैं इसे अधिक कठोर बना रहा हूं। 


“अध्यक्ष: 3250 का भी प्रभाव यही है कि संशोधन कुछ समय के लिए 
विलम्बित हो जायेगा। 


*भ्री एच.वी. कामतः यह तो केवल प्रक्रिया सम्बन्धी है। 


अब मैं नये परन्तुक को लेता हूं। जो डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद 
में शामिल किया गया है। परन्तुक में संविधान के बहुत से अध्याय शामिल कर 
दिये गये हैं जो पहले के मसौदों में नहीं थे। यहां तक कि हमें 5 सितम्बर 
को जो मसौदा मिला था उसमें भी कई अनुच्छेद नहीं थे जो परन्तुक में जोड़ 
दिये गये हैं। इसका अर्थ यह है कि दो तीन दिन में ही समिति ने यह उचित 
समझा कि संविधान के कई अध्यायों के विषय में संशोधन करना कठिनतर बना 
दिया जाये, जितना वह परन्तुक के पुराने रूप में रहने पर नहीं बनता। इनमें से 
कुछ अध्याय उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के विषय में हैं, उन पर 
मुझे कोई आपत्ति नहीं हे--किन्तु कुछ ऐसे अध्याय तथा अनुच्छेद भी हैं जो संघ 
तथा राज्यों और अंगभूत एककों के संबंधों के विषय में हैं। कल रात हमें जो परन्तुक 
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मिला है उसके अंतर्गत इन संबंधों के विषय में संविधान में परिवर्तन करना बहुत 
कठिन बना दिया गया हे। अब राष्ट्रपति के लिये यह अनिवार्य बना दिया गया 
है कि वह संसद्‌ द्वारा पारित विधेयक पर तब तक अनुमति न दे जब तक कि 
आधे राज्य विधान-मंडल प्रस्तावों द्वाता उस विधेयक का अनुमोदन न कर दें। 


अब मुझे जो कठिनाई दिखाई देती है वह यह है। हम सदा यह प्रत्याभूति 
नहीं दे सकते कि देश में एकताकरी शक्तियां--केन्द्रीय--शक्तियां सदा विध्वंसक अथवा 
खंडनकारी शक्तियों पर विजय ही प्राप्त करती रहेंगी। उदाहरण के लिये, समय 
बीतने पर यह आवश्यक हो सकता है कि अधिक एकात्मक संविधान द्वारा देश 
का एकीकरण किया जाना चाहिये, और उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 
संसद यह अनुभव कर सकती है कि संविधान में कुछ संशोधनों की आवश्यकता 
है जिनसे संघ तथा राज्यों के संबंधों में परिवर्तन हो जायेगा, उस समय यह बहुत 
संभव है कि बहुत से राज्य उसे अपनी शक्तियों पर आघात समझें, अपने अधिकारों 
का अतिक्रमण समझें, या अन्यथा वे समझें कि वह संशोधन उनके राज्य के हित 
में नहीं है, चाहे वह समूचे देश के हित में हो, चाहे समूचे भारत को ऐसे संशोधन 
से लाभ हो, और संसद विधेयक को पारित कर दे, किन्तु आधे राज्य उसका 
अनुमोदन न करें। फिर क्‍या होगा? वह फिर संसद के पास आ जायेगा। मैं डॉक्टर 
अम्बेडकर को सुझाव देता हूं कि वे इस परन्तुक को बदल दें ताकि संशोधन 
का विधेयक, चाहे वह आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा पारित न भी हो, यदि 
वह राज्यों के विधान-मंडलों में परास्त होकर भी संसद को फिर वापस जाये, और 
यदि वह संसद द्वारा पुनः पारित हो जाये, तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर से प्रार्थना करना 
चाहता हूं कि वे उस परन्तुक को बदल दें कि यदि वह दुबारा पारित हो जायेगा 
तो वही लागू होगा, संसद द्वारा दुबारा पारित होने पर संविधान का संशोधन लागू 
हो जायेगा चाहे राज्यों के विधान-मंडल उसे पसंद्‌ न करें। अन्यथा मैं अनुभव 
करता हूं कि संसद की सर्वोच्च सत्ता व्यर्थ हो जायेगी, देश के एकीकरण की 
शक्तियां निर्बल हो जायेंगी, विकेन्द्रीकीरण शक्तियां अथवा विध्वंसक शक्तियां देश 
में अधिक शक्तिशाली बन जायेंगी। अत: मैं अनुभव करता हूं कि अब भी समय 
है कि इस अनुच्छेद में समुचित परिवर्तन कर दिये जायें ताकि भविष्य में हमारे 
लिये यह बात न कही जाये, इस सभा के लिये, बहुत वर्ष पश्चात्‌ लोग हमारे 
लिये यह न कहें कि मुर्दे जीवितों पर शासन करना चाहते थे और जिस सभा 
ने इस संविधान को बनाया था वह देश की प्रगति में बाधक बनना चाहती थी। 
यदि भविष्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाये, तो मुझे भय है कि प्रगति होगी, 
पर सांविधानिक उपायों से नहीं, अन्य उपायों से होगी, और इससे क्रांति का मार्ग 
2 हो जायेगा, जिसे यह सदन यथाशक्य टालना चाहता हे, इसमें मुझे संदेह 
नहीं है। 

*शथ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: अध्यक्ष महोदय, दिन के अन्त में तथा सत्र के अन्त 
में में सदन में लम्बा भाषण देकर उससे थकाना नहीं चाहता। मेरा यही निवेदन 
है कि अनुच्छेद 304 द्वारा संविधान में जो कठोरता उत्पन्न की गई है वह बहुत 
उचित है। इंगलिश तथा अन्य संविधानों के उद्धरण देना उचित नहीं है, क्योंकि 
उन्हें लम्बा अनुभव है और वे कई शताब्दियों तक सीखते रहते हैं और वे ठीक-ठीक 
जानते हैं कि क्‍या परिवर्तन करने चाहियें और क्‍या नहीं करने चाहियें। संविधान 
के आरम्भ में हमें उसमें परिवर्तन करने में कठोर बनाना ही चाहिये। 


संविधान का मसौदा [26] 


देशमुख के संशोधन संख्या 20 के विषय में मैं कुछ शब्द कहना चाहता 
हूं। इस संशोधन द्वारा, वे इस आशय का उपबन्ध करना चाहते हैं कि यदि कोई 
प्रशासनीय कठिनाइयां पैदा हों तो उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर, तीन वर्ष 
की कालावधि में, संशोधन अधिक आसान बना दिया जाना चाहिये। मुझे इस विचार 
से बहुत सहानुभूति है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि भविष्य 
में बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमने बहुत से वाद-विवाद के पश्चात्‌, 
सर्वप्रथम, संविधान के सिद्धान्तों को स्वीकार किया था। फिर संविधान का मसौदा 
काफी खर्च और श्रम से तैयार हुआ था। फिर संविधान के संशोधनों की सूचनाएं 
भेजी गई थीं और वे दो बडे ग्रन्थों में प्रकाशित हुई हैं। फिर मसौदा-समिति प्रतिदिन 
अपने विचारों को बदलती रही है और संविधान का मसौदा, संविधान के पवित्र 
सिद्धान्त और समस्त संशोधन त्याग दिये गये और वे पुराने पड़ गये और प्रतिदिन 
नये अनुच्छेद तथा नये संशोधन आते रहते हैं। अतः में आसानी से देख सकता 
हूं कि असंगतियां, कालदोष तथा कठिनाइयां, अवश्य ही दिन प्रतिदिन उत्पन्न होंगी। 
अतः तीन वर्ष के लिये इस प्रकार के संशोधन, कठिनाइयों को दूर करने के 
संशोधन आसान होने चाहियें और डॉ. देशमुख के संशोधन की सरल प्रक्रिया स्वीकृत 
हो जानी चाहिये। परन्तुक शायद वर्तमान रूप में स्वीकार्य न हो, किन्तु सिद्धान्त 
को स्वीकार कर लेना चाहिये तथा समुचित मसौदा स्वीकार कर लेना चाहिये। 


हम मसौदा-समिति पर इतनी बातें छोड़ रहे हैं कि मुझे भय है कि तृतीय 
पठन भी सुन्दर द्वितीय पठन ही होगा। वास्तव में केवल मसौदे की भाषा संबंधी 
प्रश्न ही नहीं वरन्‌ कई सारवान प्रश्न भी उन पर छोड़ दिये गये हैं और इनमें 
से कई असंगतियां मसौदा-समिति को भी अनुभव होंगी और वे तृतीय पठन में 
संशोधन लेकर आयेंगे जिनसे, मुझे विश्वास है कई बातों पर पुनर्विचार आरंभ हो 
जायेगा। इन परिस्थितियों में, मेरा निवेदन है, अब जो परिवर्तन समय-समय पर 
होते रहे हैं, हम एक सिद्धान्त से दूसरे सिद्धान्त पर जाते रहे हैं, उनके कारण 
कई असंगतियां हुई होंगी जो अभी तक स्पष्ट नहीं हुई हैं। अतः मेरा निवेदन 
है कि डॉ. देशमुख के सुझाव पर विचार किया जाये। 


*आचार्य जुगल किशोर (उत्तर प्रदेश : जनरल): श्रीमान्‌, मेरे नाम से भी 
एक संशोधन संख्या 326, मुद्रित सूची ग्रन्थ 2 में है। 


“अध्यक्ष: मेंने द्वितीय ग्रन्थ के सब संशोधनों को नहीं लिया है। किन्तु आप 
अपना संशोधन पेश करना चाहें तो कर सकते हें। 


“आचार्य जुगल किशोरः श्रीमान्‌, मेरा संशोधन सं. 326, मुद्रित सूची में 
है। किन्तु यह शायद डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में ठीक नहीं बैठेगा। किन्तु एक 
और संशोधन सं. 28, तृतीय सूची, अष्टम सप्ताह, श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के नाम 
से है जो मेरे संशोधन 326। पर संशोधन है। पता नहीं उन्होंने उसे पेश किया 
है या नहीं। यदि उन्होंने पेश किया है तो मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। 
खेर, इस संबंध में में कुछ कहना चाहता हूं। मैं तो यह सुझाव देना चाहता था 
कि इस पर वाद-विवाद उठा रखा जाये। किन्तु मैं जानता हूं कि आप अधिकाधिक 
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अनुच्छेद समाप्त करने के लिये उत्सुक हैं अत: मैं कोई सुझाव देने का साहस 
नहीं करूंगा। सदस्य भी जाने के लिये आतुर हैं और संख्या भी कम है, और 
आप आसानी से समझ सकते हैं कि वे इस अनुच्छेद में जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण 
समझता हूं, दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। 


*अध्यक्ष: में देखता हूं कि आपका संशोधन डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में 
आ जाता है। 


*आचार्य जुगल किशोरः मैं अपने संशोधन के समर्थन में जो युक्‍क्तियां पेश 
करना चाहता हूं वे ये हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण संविधान है। हमने अधिकांश 
अनुच्छेद पारित कर दिये हैं। किन्तु आरंभ में हम इस ख्याल में थे कि पंडित 
जवाहरलाल का संशोधन पेश किया जायेगा, और कम से कम 5 वर्ष के लिये 
संविधान का संशोधन करने के अवसर उपलब्ध होंगे, और ऐसी कठोरता नहीं होगी 
जैसी डॉ. अम्बेडकर की प्रस्थापना में निहित है। हम समझते थे कि संविधान को 
संशोधित करने के मामले में पहले कुछ वर्षों में आसानी होगी। पंडित जवाहरलाल 
नेहरू ने उस संशोधन को पेश नहीं किया है, अतः मैं डॉक्टर अम्बेडकर को 
यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि वे मेरा सुझाव स्वीकार करना चाहते हैं तो 
इस प्रस्थापना को स्वीकार कर लें कि संविधान को अगले पांच वर्ष में संसद 
के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, और उनकी प्रस्थापना या 
संशोधन पहले पांच वर्ष के पश्चात्‌ लागू होंगे। 


इस सुझाव के लिये मेरे कारण ये हैं। हमने संविधान को बहुत कठिन राजनैतिक 
परिस्थितियों में पारित किया है। मसौदा-समिति को बहुत भारी काम करना पड़ा 
है, और वह सदा राजनैतिक दबाव से तथा देश की परिस्थितियों से भी बाध्य 
रही है। हम अन्य बातों में भी लगे रहे हैं। अतः हम अपना मस्तिष्क पूर्णतः 
संविधान के अनुच्छेदों पप और उनके आशय पर नहीं लगा सके हैं। अतः मैं 
यह सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम अगले पांच वर्ष बाद यह जानने के 
पश्चात्‌ कि संविधान कैसे काम कर रहा है, उन कठिनाइयों को समझने के पश्चात्‌ 
जिनका हमें सामना करना पड़ता है तथा संविधान की कमियों को समझने के पश्चात्‌, 
हम इन अनुच्छेदों को आसान तरीके से संशोधित कर सकेंगे, और उसके बाद 
हमारा संविधान ऐसा बन जायेगा कि वह स्थिर होगा और फिर उसे उसी प्रकार 
संशोधित किया जायेगा जेसा कि डॉ. अम्बेडकर ने अपने संशोधन में सुझाव दिया 


है। 


यह तो केवल एक सुझाव है और मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर इसे 
स्वीकार कर लेंगे--चाहे मेरे द्वारा प्रस्थापित संशोधन के रूप में या किसी अन्य 
संशोधन के रूप में जो मेरी प्रस्थापना से संगत हो। यदि बात मैं इस सभा के 
समक्ष पेश करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर इसे स्वीकार 
कर सकेंगे। 


*शथ्री महावीर त्यागी: श्रीमानू, इस अनुच्छेद पर विचार करते समय हमें इस 
विश्वमान्य सिद्धान्त को नहीं भूलना चाहिये जिस पर आज लोकतंत्रीय समाज की 


संविधान का मसौदा [263 


सारी धारणा ही आधारित हे--सिद्धान्त यह है कि इस संसार पर सब जीवित 
व्यक्तियों को समानाधिकार है, और मृतकों को न उसके ऊपर शक्तियां हैं और 
न अधिकार हें। इस सिद्धान्त का यह अर्थ निकाला जाता है कि कोई भी पीढ़ी 
नेतिक रूप में इस बात के आयोग्य है कि वह अपने आगे की पीढियों पर ऐसा 
कर्ज या संविधान लाद दे जिसे बदला नहीं जा सकता। अतः मैं इस बात पर 
जोर दे रहा हूं कि ऐसा संविधान, जो परिवर्तनीय न हो, आगामी पीढियों पर लगभग 
बलात्कार ही होगा। किन्तु मैं नहीं देखता कि हमारा मसौदा पूर्णतः अपरिवर्तनीय 
है। मैं मसौदा-समिति को तथा सदन को भी यह श्रेय देना चाहता हूं कि हमारा 
मसौदा बारीक से बारीक बातों में पूर्ण है। लोग उस पर यह आलोचना करते हैं 
कि यह बहुत भारी है तथा उसमें बहुत विस्तार की बातें हैं। हमने आगामी पीढ़ियों 
की बहुत सेवा की है कि उनके प्रशासन को कुशल बनाने के लिये तथा उनके 
शासनों का चलाना सरल बनाने के लिये हमने यथासंभव विस्तार की बातें दे दी 
हैं। 


ब्रिटेन की संसदीय पद्धति को इस संविधान के आधार के रूप में स्वीकार 
कर लिया गया है। और यह पहला अवसर है कि हम राज्य को ब्रिटिश सांविधानिक 
पद्धति के आधार पर स्थापित कर रहे हैं। किन्तु यह समझ लेना चाहिये कि ब्रिटिश 
संसदीय पद्धति केवल इसीलिये सफल नहीं है कि वहां संसदीय व्यवस्था है, वरन्‌ 
इसलिये है कि उनके संविधान में लचक है और वह अलिखित है। अतः वे अपने 
संविधान को आसानी से संशोधित कर सकते हैं जबकि काल तथा स्थान के परिवर्तन 
के अनुसार परिस्थितियां परिवर्तित हो जायें। हमने उसी पद्धति को अपनाया है, किन्तु 
हमने उस पद्धति के असली आधार को नहीं अपनाया हे--वह आधार यह है कि 
उसे आसानी से बदला जा सकता है और राष्ट्र में समय-समय पर उत्पन्न होने 
वाली परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सकता है। हमने अपने संविधान में वह 
लचक नहीं रखी है। यह न्याय नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ियों को संविधान 
में परिवर्तन करने की सुविधायें न दें। यह प्रयोग नया है, जैसा मेरे कुछ मित्र 
पहले ही कह चुके हैं, संविधान समस्त देश द्वारा नहीं बनाया गया हे। 


हमने यह मान लिया है कि हम राष्ट्र के प्रतिनिधि हें हम सब अप्रत्यक्ष निर्वाचन 
से यहां आये हैं--प्रान्तों को उन विधान-सभाओं द्वारा आये हैं जो उस समय चुनी 
गई थीं जब हम स्वतन्त्र नहीं थे, जब अंग्रेज यहां थे। वे सभायें 946 में चुनी 
गई थीं। और हम इस संविधान को इस आशा के साथ तथा इस दावे के साथ 
बना रहे हैं कि हम भारत के मान्य प्रतिनिधि हैं। मुझे भय है कि असल में 
हम भारत के प्रतिनिधि नहीं हे--तथ्य में हम प्रतिनिधि होने का दावा कर सकते 
हैं पर विधि रूप हम नहीं हें। 


फिर, मुझे खेद है कि इस संविधान-सभा में भी हमने स्वतन्त्र प्रतिनिधियों के 
रूप में कार्य नहीं किया है--प्रत्येक की यही बात है। देश के बहुमत दल ने 
ही संविधान बनाया है। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। सच तो यह है कि 
यद्यपि हमने, कांग्रेस दल ने, जो कि सभा में बहुमत प्राप्त हैं, शक्ति-आरूढ़ दल 
के रूप में काम नहीं किया है तथा दूसरों को विरोधी दल के रूप में नहीं समझा 
है, फिर भी सच बात तो यही है कि कांग्रेस दल ने ही यह संविधान बनाया 
हैं दूसरों की बात को समुचित रूप में नहीं सुना गया है। वे अल्पसख्या में थे। 
अत: संविधान में समस्त भारत का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। इस विषय में हमें 
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न्याय करना चाहिये। हमें न्यायपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिये कि यह एक दल 
का बनाया हुआ संविधान है, चाहे वह बहुमत दल हो। इस समय जब हम न्यायाधीश 
के रूप में बेठे हैं तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिये--चाहे संविधान अच्छा हो, 
बुरा हो या कैसा ही हो--इस पर भावी संतति निर्णय करेगी--इस संविधान को 
समस्त देश का समर्थन प्राप्त नहीं है और यह संविधान देश के बहुमत दल का 
बनाया हुआ है। 


“एक माननीय सदस्य: आपत्ति। 


*भ्री महावीर त्यागी: आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं पर यह तथ्य 
निरापत्तिजनक है। दूसरे दलों का इसमें कोई हाथ नहीं था, क्योंकि अन्य क्षेत्रों से 
या दल से असम्बद्ध सदस्यों से आने वाले संशोधनों का यहां कोई मूल्य नहीं 
था, वे बहुत कम स्वीकृत होते थे। अतः कांग्रेस दल ने ही यह संविधान 
बनाया है। 


भविष्य में, कांग्रेस दल के अतिरिक्त अन्य दलों को शक्ति प्राप्त हो सकती 
है और उन्हें इस संविधान के द्वारा अपने कार्यक्रम को पूरा करना कठिन प्रतीत 
हो सकता है क्‍योंकि इसका निर्माण ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया है जिनका कार्यक्रम 
अलग था। अतः मेरा निवेदन है कि हमें उन दलों के प्रति न्याय करना चाहिये 
जो भविष्य में शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि वे संविधान में आवश्यकतानुसार 
परिवर्तन कर सकें, यद्यपि मैं स्वयं कांग्रेस दल का सदस्य होने के नाते इस सदन 
के द्वारा देश को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने सदा यह ध्यान रखा है कि 
हम दलबंदी की पक्षपातपूर्ण भावना से काम न करें। किन्तु फिर भी स्थिति यही 
है कि यह एक दलीय संविधान है। 


मान लीजिये कि एक दो वर्ष के अनुभव के पश्चात्‌ आगामी संतति यह अनुभव 
करे कि हमने जो पद्धति निश्चित की है वह वास्तव में उनके हित में नहीं है 
और इस पद्धति द्वारा निर्मित सरकार देश के हितों के विरुद्ध नाशकारी कार्यवाही 
करती है तो संविधान को बदल कर उनके बहम या पंसद के अनुरूप बनाने 
का सुगमतर उपाय होना चाहिये। मान लीजिये कि एक या अनेक पीढ़ियों तक 
संसदीय प्रणाली पर चलने के पश्चात्‌ वे अनुभव करें कि उन्हें राष्ट्रपति की 
सर्वोच्चता वाली अमेरिकी व्यवस्था को अपनाना चाहिये या संघानीय राज्य स्थापित 
938 चाहिये, तो मुझे आश्चर्य है कि उनके लिये ऐसा करना संभव होगा या 
नहीं। 

इस कठोरता को भी मैं पसंद हक _, विशेषत:ः उस परन्तुक में जिसे 
डॉ. अम्बेडकर ने रखकर बुद्धिमानी की है। उन्होंने इस परन्तुक में बहुत से महत्वपूर्ण 
मामले रखे हैं जिसमें उन्होंने यह कहा है कि सप्तम अनुसूची की सूची में कोई 
परिवर्तन करने के लिये आधे राज्यों से अधिक की मंजूरी आवश्यक होगी। वे 
मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं जैसे कि न्याय और मूलाधिकार जैसे मामले। अब 
न्यायपालिका ही व्यक्तियों तथा राज्यों के अधिकारों की एक मात्र प्रत्याभूति है। 
अतः यह न्यायपूर्ण ही है कि इन महत्वपूर्ण मामलों में, जिनमें व्यक्तियों तथा राज्यों 
की सुरक्षा प्रत्याभूत है, परिवर्तन करने के लिए काफी कठोरता होनी चाहिये। मैं 
इस परन्तुक को पसंद करता हूं चाहे वह कितना भी कठोर क्‍यों न हो। 
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किन्तु अनुच्छेद के मुख्य मजमून में डॉ. अम्बेडकर ने अत्यधिक कठोरता दिखाई 
है। वहां उन्हें कुछ लचकीलापन रखना चाहिये था। वे सदा कठोर रहे हैं, शायद 
यही उनका स्वभाव है और उनके स्वभाव का प्रतिबिंब प्रत्येक अनुच्छेद में झलकता 
है जो उन्होंने हमारे विचारार्थ पेश किया है। वे कहते हैं कि परिवर्तन तभी हो 
सकता है जब कि सभा का सम्पूर्ण बहुमत उसके पक्ष में मत दे और प्रत्येक 
सभा में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई उसके पक्ष में मत दें। इसका अर्थ यह 
है कि निम्न सभा में कम से कम 334 सदस्य परिवर्तन के लिये सहमत होने 
चाहियें। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मुझे भय है कि मेरे माननीय मित्र का ख्याल गलत 
है। केवल 25] सदस्य काफी हैं यदि वे उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों 
के दो-तिहाई भी हों। 


*थ्री महावीर त्यागी: श्रीमानू, कल डॉ. अम्बेडकर ने ठीक ही कहा था कि 
मैं अनाडी आदमी हूं, मैं सचमुच विधि के चक्रव्यूह को या कानूनी चक्करों को 
नहीं समझता। किन्तु फिर भी मैं तो यही समझता हूं कि आपको सदन का पूर्ण 
बहुमत चाहिये तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत भी 
चाहिये। यदि सारा सदन उपस्थित हो तो आपको 334 मतों की आवश्यकता हे, 
क्योंकि उसके पक्ष में दो तिहाई मत होने चाहियें, और गणित-शास्त्र गलत नहीं 
हो सकता, चाहे मैं गलत हो सकता हूं। 500 का दो तिहाई 334 होता है। 
अल्पसंख्यक दल भी अपने पूरे दल बल से आयेंगे और बहुसंख्यक दल को कोई 
भी परिवर्तन नहीं करने देंगे चाहे वह कितना ही बड़ा क्‍यों न हो जब तक कि 
बहुसंख्यक दल अल्पसंख्यक दल से दुगना ही न हो। सदन में पूर्ण बहुमत रखना 
तो मेरे समझ में आता है, मैं इतना स्वीकार कर सकता हूं, किन्तु यह अनिवार्य 
बना देने का, कि उपस्थित सदस्यों में भी दो-तिहाई को मत देना होगा, यह अर्थ 
होगा कि कोई परिवर्तन करना अत्यन्त कठिन होगा। मेरा निवेदन है कि मेरे मित्र 
डॉ. देशमुख या आचार्य जुगल किशोर द्वारा प्रस्थापित किसी परिवर्तन से संशोधन 
आसान हो जायेगा और आगामी सरकारें चाहें तो परिवर्तन कर सकेंगी। मेरा यही 
कहना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो संविधान अत्यधिक कठोर बन जायेगा। 
यदि वह लचकदार न होगा तो जरा सी चोट से भी वह टूट जायेगा। अपने संविधान 
को इतना कठोर मत बनने दीजिये कि वह टूट जाये। अतः मेरा निवेदन है श्रीमान्‌, 
कि हमें संविधान में सुविधा से परिवर्तन की व्यवस्था करनी चाहिये। 


“अध्यक्ष: में माननीय सदस्यों को स्मरण कराना चाहता हूं कि हम कार्यावली 
मदों को आज रात तक समाप्त करना चाहते हैं। यदि सदस्य अपने भाषणों 
छोटा कर देंगे तो हम ऐसा कर सकेंगे, अन्यथा, कल भी सत्र बुलाना होगा 
अधिकांश सदस्य नहीं चाहते। 


4, ||, $; 


*श्री आर.के. सिधवा:ः श्रीमान्‌, प्रस्ताव के विरुद्ध 5 सदस्य बोल चुके हें 
आपको उन्हें भी अवसर देना चाहिये जो इसका समर्थन करते हें। 
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#अध्यक्ष: इसे डॉ. अम्बेडकर संभाल लेंगे। 


*आ्री आर.के. सिधवा:ः किन्तु सदस्यों को भी अपना मत व्यक्त करना चाहिये, 
श्रीमान्‌। 


हक यदि सदन वाद-विवाद जारी रखना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति 
नहीं है। 


*आ्री आर.के, सिधवा: हम आज रात समाप्त कर लेंगे। 
“अध्यक्ष; कैसे कर सकते हैं? 


*भ्री रामनारायण सिंह: सभापति जी, मैं भवन का अधिक समय नहीं लूंगा 
और मैं चाहता हूं कि जो हमारे पास काम है वह आज ही समाप्त हो जाये। 
उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी और सब लोग यही चाहते हैं कि आज 
सारा काम समाप्त हो जाये। 


अभी जो बहस हो रही है उसमें मुझे एक ऐसी बात खटक रही है जिसके 
बारे में मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। यह जो विधान है उसके बदलने 
के संबंध में भावी सन्‍्तान के लिये इतने प्रतिबन्ध और रोक लगाई जा रही हे, 
इस डर से कि वे इस विधान को बहुत बदल देंगे और जल्दी बदल देंगे। हमको 
इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिये कि वे इस विधान को इतनी जल्दी बदल 
देंगे। यह कहा जाता है कि भावी में पूरी संख्या के 0507० बहुमत से या दो-तिहाई 
के बहुमत से विधान का संशोधन किया जा सकता है। कभी यह कहा जाता है 
कि 3, का बहुमत इस चीज को बदलने के लिये होना चाहिये। इसका क्‍या 
मतलब हे? 


आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर मुझे अधिकार 
दिया जाये तो इस संविधान के आधे से अधिक हिस्से को निकाल कर फेंक दूं। 
पंचायती राज या डेमोक्रेसी का यह तकाजा है कि बहुमत के द्वारा सब ही काम 
होना चाहिये। यह बात ठीक है कि वह बहुमत सच्चा होना चाहिये जैसाकि डॉक्टर 
देशमुख ने कहा है कि प्रेसीडेंट की राय से और साधारण बहुमत से विधान का 
संशोधन हो। हमारे श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर 
आपको लोक मत लेना है तब किसी जगह संशोधन करने के लिये प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभा के पास जाने की क्‍या जरूरत है। इससे अच्छा होगा कि 
7०७४5ल० ले लीजिये यह सब बात तो समझ में आती है। इसमें विचार करने 
से मालूम होता है कि आप जो इतना प्रतिबन्ध और रोक लगा रहे हैं वह आप 
भावी सन्‍्तान के लिये भला नहीं कर रहे हैं बल्कि अन्याय कर रहे हैं। यह 
चीज नहीं होनी चाहिये। मैं सिर्फ इतना कहने के लिये आया हूं। 


*थ्री आर.के. सिधवा: अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ आश्चर्य सा हुआ है कि 
यहां एक सदस्य के पश्चात्‌ दूसरा सदस्य आया तथा उसने इस संशोधन का विरोध 
इस आधार पर किया कि संविधान का संशोधन करने के लिये लचक होनी चाहिये। 
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मुझे इस दृष्टिकोण पर आश्चर्य सा है। मैंने कभी ऐसा कोई संविधान नहीं देखा, 
किसी देश का तो संविधान देखा ही नहीं, जिसके साथ केवल बहुमत द्वारा खेल 
किया जा सके और जिसे उसके द्वारा संशोधित किया जा सके। 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: क्‍या मैं जान सकता हूं कि केवल बहुमत के लिये 
किसने कहा है? 


*आ्री आर.के, सिधवाः श्री त्यागी ने कहा था कि पांच वर्ष तक के लिये 
वे ऐसा उपबन्ध चाहते हैं कि संविधान को केवल बहुमत से संशोधित किया जा 
सके। ऐसा ही श्री जुगल किशोर ने कहा था। क्‍या हम इस संविधान को, जिसे 
हमने इतने वाद-विवाद तथा विचार-विमर्श के पश्चात्‌ बनाया है, इतनी आसानी 
से बदल जाने देंगे? किसी सदस्य ने यह बात कही थी कि हमने इस पर पर्याप्त 
विचार नहीं किया है अत: कल कुछ हो सकता है, उनकी यह बात गलत हेै। 
मैं जानता हूं कि यह संविधान सम्पूर्णत: त्रुटहीन नहीं है। इसमें भूलें हो सकती 
हैं, कमियां हो सकती हैं। किन्तु क्‍या संसार में कहीं भी कोई संविधान त्रुटिहीन 
हो सकता हे? पांच वर्ष बाद भी तो कमियां निकल सकती हें। 


एक और माननीय सदस्य ने कहा था कि इस सभा के सदस्यों को अपने 
विचार प्रकट करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। यह अत्यन्त गलत 
कथन है। यदि आज कोई सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देने में अत्यन्त 
उदार है तो वे हमारे अध्यक्ष ही हें। उन्होंने सदस्यों को अपना दृष्टिकोण प्रकट 
करने के लिए काफी ढील दी है। गलत या सही, संगत या असंगत भाषणों की 
भी उन्होंने अनुमति दी है, अत: यह कहना अत्यन्त अन्यायपूर्ण है कि सदस्यों 
को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का काफी अवसर नहीं दिया गया है। श्रीमान्‌, 
मैं अब अपने माननीय मित्र श्री त्यागी की बात पर आता हूं कि इस सभा में 
एक ही दल है। उन्हें कहना चाहिये था कि उसमें एक बहुसंख्यक दल हे। किन्तु 
यह स्वीकृत तथ्य है कि यह सभा देश के सब हितों की प्रतिनिधि है, और ऐसे 
बहुत से लोगों को, जो कांग्रेसी नहीं हैं, लेने का प्रयत्त किया गया है। मसौदा-समिति 
के सभापति, जो इस संविधान को पारित करवा रहे हैं, स्वयं कांग्रेसी नहीं हें। 
मसौदा-समिति के सात सदस्यों में से छह कांग्रेसी नहीं हैं। अत: श्री त्यागी का 
कथन बिल्कुल गलत है। 


*अ्री महावीर त्यागी: कांग्रेस दल विचार करता है तथा मसौदा-समिति वैसा 
ही मसौदा बना देती हेै। 


*आ्री आर,के. सिधवाः किन्तु आपके कथन को ठीक करना चाहिये। अतएव 
मेरा कहना यह है कि आप संविधान-सभा पर वह आतक्षेप नहीं कर सकते कि 
सदस्यों के विचारों की चिता नहीं की गई। 


वास्तव में मैं चाहता हूं कि संविधान, कम से कम उसका यह भाग, अधिक 
कठोर हो। वास्तव में मैं जानता हूं कि कुछ संविधानों में तीन चौथाई बहुमत पर 
जोर दिया जाता है। हमने जिस संविधान को इतने कष्ट उठा कर बनाया 
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है वह महान संविधान है और हमें उस पर गर्व होना चाहिये। वास्तव में मुझे 
भी शिकायतें हैं कि कई उपयुक्त संशोधनों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया हे। 
किन्तु लोकततन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में हमें बहुमत के विनिश्चयों को मानना पड़ता 
है। अतएव मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का सबल समर्थन करता हूं। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: अध्यक्ष महोदय, जितने संशोधन यहां पेश 
किये गये हैं और जितने भाषण यहां दिये गये हैं, उन सब पर बोलना मेरे लिये 
संभव नहीं है। किन्तु मैं विभिन्‍न वक्‍ताओं द्वारा सुझाये गये इस सामान्य विकल्प 
को लूंगा कि हमें ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिये कि संविधान को भावी संसद सादे 
बहुमत से या अनुच्छेद 304 में प्रस्तावित उपाय से कहीं अधिक सरल उपाय से 
संशोधित कर सके। 


श्रीमान्‌, अनुच्छेद 304 में समाविष्ट उपबन्धों की व्यवस्था करने से पहले, मैं 
सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान को संशोधित करने के विषय 
में अन्य संविधानों में क्या-क्या उपबन्ध हैं। मै सबसे पहले सदन को यह बताऊंगा 
कि कनाडा के संविधान में कनाडी संविधान के संशोधन का कोई उपबन्ध नहीं 
है। यद्यपि आज कनाडा एक अधिराज्य है, वह सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य है जिसे 
प्रभुता के समस्त अधिकार प्राप्त हैं तथा संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति 
प्राप्त है, फिर भी कनाडा वालों ने अब तक यह ठीक नहीं समझा है कि अब 
भी ऐसा कोई खंड रख दें जिससे कनाडा की संसद को अपने संविधान में संशोधन 
करने का हक्‍क हो जाये। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कनाडा का संविधान 
867 में बना था और किसी के मन में, जिसने कनाडीय संविधान पर विभिन्‍न 
पुस्तकों को पढ़ा हो, जरा भी संदेह नहीं हो सकता कि कनाडीय संविधान के 
विभिन्‍न खंडों पर तथा उसके उपबन्धों के विषय में दिये गये प्रिवी परिषद्‌ के 
निर्ववन पर भी बहुत असंतोष है, किन्तु कनाडीय लोगों ने यह उचित नहीं समझा 
है कि उन्हें जो शक्तियां मिली हुई हैं उनका प्रयोग करके संविधान में संशोधन 
करने का कोई खंड प्रविष्ट कर दें। 


अब मैं आयरिश संविधान को लेता हूं। उसमें एक उपबन्ध है कि दोनों सदन 
सामान्य बहुमत से आयरिश संविधान के किसी भाग को बदल सकते हैं या उसका 
निरसन कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि सदनों का विनिश्चय जनता के समक्ष 
पेश हो तथा जनता का बहुमत उसका अनुमोदन कर दे। 


फिर हम स्विस संविधान को लेते हैं। उस संविधान में भी, विधान-मंडल 
संशोधन-विधेयक पारित कर सकता है, किन्तु वह संशोधन तब तक अमल में नहीं 
आता जब तक दो शर्तें पूरी न हों; एक यह है कि केन्‍्टनों में से बहुमत उस 
संशोधन को स्वीकार कर ले, और दूसरा यह है कि जनमतगणना भी हो और 
जनता का बहुमत उसे स्वीकार कर ले। स्विट्जरलैंड में संविधान के संशोधन का 
विधेयक विधान-मंडल द्वारा पारित हो जाने मात्र से लागू नहीं हो सकता। 


अब मैं आस्ट्रेलियन संविधान को लेता हूं। उस संविधान में यह उपबंध हैः 
कि संशोधन आस्ट्रेलियन संसद में पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिये। फिर उसे 
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उन लोगों के अनुमोदन के लिये पेश किया जाये जो आस्ट्रेलियन संसद की निम्न 
सभा के लिये प्रतिनिधि चुनने के अधिकारी हैं। फिर उसे जनता या निर्वाचकों 
का मत जानने के लिये पेश किया जाये। एक और शर्त यह है कि उसे राज्यों 
का बहुमत स्वीकार कर ले और निर्वाचकों का बहुमत भी। 


संयुक्त संविधान में उपबन्ध यह है कि संशोधन दोनों सदनों के दो तिहाई 
बहुमत द्वारा स्वीकृत हों और उस विनिश्चय को राज्यों का दो तिहाई बहुमत स्वीकार 
कर ले। मैंने ये उद्धरण यह सिद्ध करने के लिये दिये हैं कि मैंने जिन देशों 
का निर्देश किया है उनमें कहीं यह उपबन्ध नहीं है कि संविधान का संशोधन 
केवल बहुमत से हो सकता हेै। 


अब मैं अपने संविधान के उपबन्धों पर आता हूं। हम अपने संविधान के संशोधन 
के विषय में क्‍या करना चाहते हैं? इस संविधान के विविध अनुच्छेदों को तीन 
श्रेणियों में विभाजित करना चाहते हैं। एक श्रेणी में वे अनुच्छेद आते हैं जिनका 
संशोधन संसद सादे हि मत से कर सकती हेै। दुर्भाग्य से इस बात पर इसलिये 
ध्यान नहीं दिया गया हे कि इस तथ्य का उल्लेख अनुच्छेद 304 में नहीं किया 
गया है वरन्‌ संविधान के विविध अन्य अनुच्छेदों में किया गया है। मैं उनमें से 
कुछ का निर्देश करता है उदाहरण के लिये अनुच्छेद 2 तथा 3 को लीजिये 
जो राज्यों के विषय में हैं। जहां जक नये राज्यों के निर्माण का संबंध है या 
विद्यमान राज्यों के पुनर्निर्माण का संबंध है, इस काम को संसद सादे बहुमत से 
कर सकती है। इसी प्रकार उदाहरण के लिये अनुच्छेद 48-क को लीजिये जो 
प्रान्‍्तों के उच्च सदनों के विषय में है। संसद को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई हे 
कि वह केवल बहुमत से उच्च सदनों को बिल्कुल समाप्त कर सकती है या 
जिन प्रान्तों में द्वितीय सदन नहीं हैं वहां बना सकती है। अब अनुच्छेद 23 को 
लीजिये जो भाग 2 के राज्यों के विषय में है। राज्यों के संविधानों के विषय 
में, संविधान के मसौदे में यह रखा गया है कि भाग 2 के राज्यों के संविधान 
की रचना और उनमें रूपभेद करने का काम संसद केवल बहुमत से कर सकती 

| 


फिर अनुसूची 5 और 6 को लीजिये। उनमें भी संसद को केवल बहुमत से 
संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया है। मैं संविधान के असंख्य अनुच्छेदों 
का उद्धरण दे सकता हूं, जैसे कि अनुच्छेद 255 है, जो अनुदानों और वित्तीय 
उपबन्धों के विषय में है, जिसमें मामले को संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन 
रखा गया है। उपबन्ध ये हैं “जब तक संसद अन्यथा उपबन्ध न करे”! अतः 
कई मामलों में--मुझे समस्त संविधान के मसौदे को देखने का समय नहीं मिला 
है अतः मैं केवल कुछ उदाहरण ही दे रहा हूं--हमने अपने संविधान में इस 
प्रकार की बातें रखी हैं कि उनमें संशोधन सादे बहुमत से हो सकता है। यदि 
मेरे मित्र, जो यह आलोचना करते हैं कि संसद को संविधान में सादे बहुमत से 
परिवर्तन करने या संशोधन करने की शक्ति होनी चाहिये, कोई ठोस मामला पेश 
करते और किसी अनुच्छेद का निर्देश देते जो उस श्रेणी में रखना चाहिये तो 
मसौदा-समिति उस मामले पर विचार कर सकती थी इसकी बजाय, यह कहना 
कि समस्त संविधान में बहुमत से परिवर्तन करने कौ शक्ति संसद को होनी चाहिये, 
बहुत ऊंचा आदेश है जिसे संविधान का मसौदा बनाने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति 
स्वीकार नहीं कर सकते। 
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अतएव मैं सर्वप्रथम इस बात पर बल देना चाहता था कि यह कथन बिल्कुल 
भ्रममूलक है कि संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जिसे संसद सादे बहुमत 
से संशोधित कर सके। जैसाकि मैंने कहा है हमारे संविधान में बहुत से अनुच्छेद 
हैं जिन्हें केबल बहुमत से संशोधित करना संसद के लिये संभव होगा। 


अब, हमने क्‍या किया हे? हमने संविधान के अनुच्छेदों को तीन श्रेणियों में 
विभाजित कर दिया है। पहली श्रेणी में वे अनुच्छेद हैं जिन्हें संसद केवल बहुमत 
से संशोधित कर सकती है। दूसरी श्रेणी में वे संशोधन हैं जिनके लिये दो तिहाई 
बहुमत आवश्यक है। यदि भावी संसद किसी ऐसे अनुच्छेद का संशोधन करना 
चाहे जो भाग 3 में या अनुच्छेद 304 में उल्लिखित नहीं है तो उनके लिये इतना 
ही 6 है कि दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर ले। फिर से उसमें संशोधन कर 
सकते हें। 


“अध्यक्ष: उपस्थित सदस्यों का। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: हां। अब, हमने निःसंदेह कुछ अनुच्छेदों 
को तीसरी श्रेणी में रख दिया है जिसमें संशोधन की प्रणाली कुछ भिन्‍न है अथवा 
दुहरी है। उसके लिये दो तिहाई बहुमत के अतिरिक्त राज्यों द्वारा अनुमोदन करवाना 
आवश्यक है। अब मैं यह समझाऊंगा कि हम ऐसा क्‍यों समझते हैं कि कुछ 
चीजों के विषय में इस प्रक्रिया को अपनाना अभीष्ट है। यदि इस विषय में 
दिलचस्पी रखने वाले सदस्य उन अनुच्छेदों पर ध्यान दें, जो इस परन्तुक के अंतर्गत 
रखे गये हैं, तो वे देखेंगे कि वे अनुच्छेद केवल केन्द्र के विषय में ही नहीं 
हैं वरन्‌ केन्द्र तथा प्रान्तों के संबंधों के विषय में हैं। हम इस बात को नहीं 
भूल सकते कि चाहे हमने बहुत सी बातों में प्रान्तीय स्वायत्तता का अतिक्रमण 
किया है फिर भी हमारी यह इच्छा है तथा हमने इसकी व्यवस्था की है कि 
संविधान का संघानीय ढांचा मूलतः बना रहे। हमने अपनी विधियों द्वारा प्रान्तों को 
कुछ अधिकार दे दिये हैं तथा केन्द्र के लिये कुछ अधिकार रक्षित किये हैं। हमने 
विधायी प्राधिकार को विभाजित किया है; हमने कार्यपालिका प्राधिकार को भी 
विभाजित कर दिया है तथा हमने प्रशासन-प्राधिकार को भी विभाजित कर दिया 
है। स्पष्ट है कि यह कहना कि संविधान के इन अनुच्छेदों को भी, जो कि प्रान्तों 
की प्रशासनीय, विधायी तथा वित्तीय और कार्यपालिका संबंधी शक्तियों आदि से 
सम्बद्ध है, दो तिहाई बहुमत से बदलने की शक्ति केन्द्र की संसद को दे दी 
जाये और प्रांतों या राज्यों को उसमें बोलने का हक्‍क न हो, यह कहना तो, मेरे 
विचार में, संविधान के मूलाधिकारों को ही समाप्त करना है। यदि मेरे माननीय 
मित्र उन अनुच्छेदों को देखेंगे जो परन्तुक में समाविष्ट हैं तो वे देखेंगे कि हमने 
बहुत ही कम हो इसके लिये चुना हे। अनुच्छेद 43 राष्ट्रपति के निर्वाचन के 
विषय में है, अनुच्छेद 44 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका वर्णित है। 
मसौदा-समिति का यह ख्याल था कि चाहे राष्ट्रपति केन्द्र के कामों को ही संभालेगा 
फिर भी वह संघ भर का प्रधान होगा, अतः उसके निर्वाचन में तथा निर्वाचन 
के तरीके में केन्द्र को जितनी दिलचस्पी होगी उतनी ही प्रांतों को भी होगी। 
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अतः हमने सोचा कि इस मामले को भी उस श्रेणी में रखना चाहिये जिसके लिये 
प्रान्‍्तों का अनुसमर्थन अपेक्षित है। 


अनुच्छेद 60 तथा 42 को लीजिये। अनुच्छेद 60 संघ के कार्यपालिका प्राधिकार 
के विस्तार के विषय में है तथा 42 राज्य के कार्यपालिका प्राधिकार के विषय 
में है। हमने अपने संविधान में यह मूल सिद्धान्त रखा है कि कार्यपालिका प्राधिकार 
विधायी प्राधिकार के बराबर ही विस्तृत होगा। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि 
संसद्‌ को शक्ति दे दी जाये कि वह अनुच्छेद 60 में परिवर्तन करके अपनी 
कार्यपालिका-सत्ता को बढ़ा सकती है तो निःसंदेह इससे राज्यों का कार्यपालिका 
प्राधिकार कम हो जायेगा जो कि अनुच्छेद 42 में परिभाषित है, अतएवं हमने 
यह सोचा कि यह भी मूल बात है और इस पर राज्यों द्वारा अनुमोदन की 
आवश्यकता होनी चाहिये। 


भाग 5 का अध्याय 4 उच्चतम न्यायालय के विषय में है। इसके विषय में 
कोई संदेह नहीं हो सकता कि उच्चतम न्यायालय ऐसा न्यायालय हे जिसमें केन्द्र 
और प्रान्तों को भी अथवा इस देश के सब एककों तथा प्रत्येक नागरिक को 
दिलचस्पी है, अतएव यह भी ऐसा मामला है जिसे केवल दो तिहाई मत से संशोधित 
करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यही बात उच्च न्यायालयों के विषय में 
है जो भाग 6 के अध्याय 7 में उल्लिखित है। 


भाग 9 का अध्याय , जो तीसरी श्रेणी में समाविष्ट है, विधायी शक्तियों 
के वितरण के विषय में है, और (क) में सप्तम अनुसूची की सूचियां हैं। कोई 
इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि प्रान्तों को इस मामले में मूलतः दिलचस्पी 
है और उनकी सहमति बिना उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिये। इसी प्रकार राज्य 
परिषद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है जो अनुच्छेद 67 में है। 


मेरे विचार में माननीय सदस्य समझ गये होंगे कि मसौदा-समिति ने जो सिद्धान्त 
स्वीकार किये हैं उन पर आपत्ति नहीं की जा सकती, केवल वे ही लोग आपत्ति 
कर सकते हैं जो चाहते हैं कि संविधान को, उसके प्रत्येक अनुच्छेद को केवल 
बहुमत से बदलना संभव होना चाहिये। जैसाकि मैं कह चुका हूं, मैं इस बात को 
स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। संविधान एक आधारभूत लेख्य होता हेै। 
इसी लेख्य द्वारा राज्यों के तीनों अंगों--कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधान-मंडल 
की शक्तियों, तथा स्थिति की परिभाषा की जाती है इसमें नागरिक के बनाम 
कार्यपालिका तथा विधान-मंडल की शक्तियों को भी परिभाषित किया जाता है, जैसे 
कि हमारे मूलाधिकारों संबंधी अध्याय में किया गया है। वास्तव में संविधान का 
उद्देश्य केवल राज्य के अंगों का निर्माण ही नहीं है वरन्‌ उनके प्राधिकार की 
सीमित करना भी है, क्‍योंकि यदि उन अंगों के प्राधिकार पर कोई सीमा नहीं 
लगाई जायेगी तो पूर्ण अत्याचार और पूर्ण दमन हो सकेगा। विधान-मंडल को कोई 
भी विधि बनाने की स्वतन्त्रता होगी; कार्यपालिका को कोई भी विनिश्चय करने 
की स्वतन्त्रता होगी, तथा उच्चतम न्यायालय को विधि का कोई भी निर्वचन करने 
की स्वतन्त्रता होगी। श्रीमानू, यह बात मेरे समझ में नहीं आती कि संविधान का 
संशोधन केवल बहुमत से करने का अधिकार दिया जाये। इस भावना पर विचार 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


करने पर मेरे समझ में तीन ही कारण आते हैं। एक तो कारण यह हो सकता 
है कि मसौदा-समिति ने ऐसा मसौदा बनाया हे जो भाषा की दृष्टि से बहुत खराब 
है। मैं उस स्थिति को बिल्कुल समझ सकता हूं। यदि यह बात है..... 


*अ्री महावीर त्यागी: ऐसा नहीं है। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: हो सकता है ऐसा न हो। यदि ऐसा हे, 
तो में मसोदा-समिति के सभापति की हेसियत से, और मेरे विचार में मसौदा-समिति 
के मेरे अन्य साथी भी आपत्ति नहीं करेंगे, यदि यह संविधान-सभा कोई अन्य 
मसौदा-समिति नियुक्त कर दे या बाहर से कोई संसदीय मसौदाकार को बुला ले 
और उसे यह मसोदा देकर कहे कि इसमें जो त्रुटियां हैं उन्हें ढूंढे तथा उनका 
पा दे। यह ईमानदारी की प्रक्रिया होगी और मुझे इस पर जरा भी आपत्ति 
नहीं है। 


यदि तर्कों का आधार यह नहीं है, तो दूसग्ग आधार यह हो सकता है कि 
यह संविधान गलत सिद्धान्तों पर आश्रित है। श्रीमानू, जहां तक इस बात का संबंध 
है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक संविधान के दो ही आधार हो सकते 
हैं। एक आधार तो यह है कि संसदीय शासन पद्धति हो। दूसरा आधार यह हे 
कि निरंकुश या तानाशाही शासन पद्धति हो। यदि हम इस बात से सहमत हैं कि 
हमारा संविधान तानाशाही पर आधारित न हो तथा ऐसा संविधान हो जिसमें संसदीय 
लोकतंत्र हो, जहां सरकार की सदा परीक्षा होती रहे, अर्थात्‌ वह जनता के प्रति 
उतरदायी रहे, न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी रहे तो मुझे यह कहने में कोई संकोच 
नहीं है कि इस संविधान में निहित सिद्धान्त भी किसी अन्य संसदीय संविधान 
से चाहे अधिक उत्तम न हों, तो उसके समान उत्तम तो हें ही। 


दूसरी युक्ति जो शायद पेश की गई हो--मैं प्रत्येक वक्‍ता के भाषण को सुन 
नहीं सका था--यह है कि यह सभा प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं है क्‍योंकि यह 
वयस्कमताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई है, कि इस सभा में बहुत से 
जनसाधारण को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप इस सभा को 
संविधान बना कर यह कहने का अधिकार नहीं है कि इस संविधान का वही 
अंतिम मूल्य हो जो अनुच्छेद 304 द्वारा उसे देने की प्रस्थापना है। श्रीमान्‌ू, यह 
सच हो सकता है कि यह सभा इस अर्थ में प्रतिनिधि सभा नहीं है क्योंकि इसके 
सदस्य वयस्कमताधिकार के आधार पर नहीं चुने गये हैं। में इस युक्ति को स्वीकार 
करने के लिये तैयार हूं, किन्तु मैं इस परिणाम को स्वीकार नहीं करता जो इससे 
निकाला जा रहा है कि यदि यह वयस्कमताधिकार के आधार पर चुनी जाती तो 
इसमें अवश्यमेव अधिक बुद्धिमत्ता तथा राजनैतिक ज्ञान होता। 


*श्री नज़ीरुद्रीन अहमद: वह तो और भी बुरा होता। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मेरे मित्र श्री नज़ीरुद्दीन अहमद कहते हें 
कि वह तो और भी बुरा होता और मैं उनसे सहमत हूं। शक्ति और ज्ञान साथ-साथ 
नहीं रहते। कभी-कभी उनका पार्थक्य होता है और मैं स्पष्ट कह देता हूं कि 


संविधान का मसौदा [2623 


इस सदन में भावी संसद से अधिक ज्ञान तथा सूचना की मात्रा है। अतएवं मेरा 
निवेदन है कि मसौदा-समिति द्वारा प्रस्थापित अनुच्छेद सर्वोत्तम है जो इस परिस्थिति 
में बन सकता था। 


*अध्यक्ष: अब मैं संशोधनों पर मत लूंगा। मैं पहले मुद्रित संशोधनों के दूसरे 
ग्रन्थ के उन संशोधनों को लूंगा जिन्हें श्री कामत ने पेश किया है। पहला संशोधन 
3239 हेै। 


प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 304 के खंड (]) से पूर्व, निम्न नया खंड प्रविष्ट कर दिया 
जाये तथा विद्यमान खंडों की संख्या तदनुसार बदल दी जाये; 


 ])  श्ञाए ज़ाठ्ांगब्रंणा ण का5$ (णाशरपाणत 7439 926 क्राआव९व एालथीश 0५ 
एज ण पाधांणा; 30477 ण 709९7, | ॥6 गरधाशः 970४9१60 जा 
॥॥। 5ै॥0॥ थे 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 304 के खंड () में '&॥ ागाणावाणथा? इन शब्दों के स्थान 
पर “#& छाएए089 0 था शाशावाटा ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 304 के खंड () में, ॥ भागा 9० छा०5था०१ 0 6 शठ्ग्ंत्था 
णि क्रांड 455९7 जात प०णा डाटा 855था #ऐथाए शांए्शा ।0 06 7 इन शब्दों के 


स्थान पर ॥ 8॥9, प्र0णा [#2९5श३॥४राणा 40 ॥6 ?6४90॥, 96 डअंशा९व 99 
ये शब्द रख दिये जायें।” 


अथवा, विकल्प से 


“कि अनुच्छेद 304 के खंड () में, ॥ शराब 96 छञाटइशात 00 06 शल्ग्तला 
णि ग्रंड 455९४ जात प०णा डपरली 855था #ऐथाए शांए्शा ।0 06 7! इन शब्दों के 


स्थान पर ॥8॥94, पणा [7९5शा9ांणा ॥0 ॥6 6800॥/ 7९८2ए८ ॥5 35527 
ये शब्द रख दिये जायें।” 


सशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 304 के खंड () में, 40 0० आ? ये शब्द, जो ॥]वीं पंक्ति 
में हैं, हटा दिये जायें।” 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 304 के खंड () के परन्तुक से पहले, निम्न नया परन्तुक 
प्रविष्य कर दिया जाये:- 


“ए0ण46९9 ॥9/0 ३3 9९7009 0 ॥0 655 (शा 85 70708 वाशाएशा९5 70फऋलला 


999 


प6 गर॥7ण] ण 6 8 भाव ॥5 | [099$5326 वी रिक्षाक्राशा, 


[परन्तुक विधेयक के संसद में आरंभ होने के पश्चात्‌ तथा उसके अंतिम बार 
पारित होने से पूर्व 6 मास से कम समय न बीते।] 


सशोधन अस्वीकृत हो गया। 


“अध्यक्ष: एक संशोधन सं. 326। था जो आचार्य जुगल किशोर के नाम से 
था, किन्तु वह वास्तव में पेश नहीं किया गया था। 


*आचार्य जुगल किशोरः मैं इस पर मतदान नहीं करवाना चाहता। 


*अध्यक्ष: मुद्रित सूची में तो ये ही संशोधन हैं। अब हम उन संशोधनों को 
लेते हैं जो साइक्लोस्टाइल्ड कार्यावली में हैं। पहले मैं संशोधनों को उसी क्रम से 
लूंगा जिससे वे पेश किये गये हैं। प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 3 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 8 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 
304 के परन्तुक के स्थान पर, निम्न परन्तुक रख दिया जाये: 


“ए60जणंक4८व 09 वा डपरी भरारलावाशा। 5९2९४ [0 7976 भा५ एीशा26 ॥-- 


(8) क_ा706 43, 2706 44, ॥0]6 60, 706 42, 0 थ706 23.6 0 
05 (णाह्याप्रा0ण, 07 


(७) (एाक्राथ ४ एज फ्बा ४, एराकाल जा ण शा एा, ते एाक्राश |" 
णश्िरा वर एणी धा$ एगाशापाण, 0० 


(०0) भाए् ण 6 45895 गा ॥6 छ86एलााए। 820०076, ० 
(99. 06 कुट्इशाधांणा ए 9965 वा एथ्रञॉीशाशा, 0 
(९) [6 छएा0एशांह्आ075$ 0एा 75 2706, 


6 भाशावालशा शव 50 +टवुप्रा72 0[0 96 +277604 99 ॥6 ॥.2ए84प्र65 0 
]0[ 655 धीक्षा जालनाओरा ए 6 98९58 (ण 6 धार एथाएऋ छ८्लील्व जा 
शित्राड 9 राव वा ण पा6 काश छ8लाल्वा6 एज 7680प्राणा$ 00 गीत रहलिटा 
7085526 ४७99 ॥056 4,€शाडप्राट8 #>गर 6 शा गागतवाए पाए शंणा गण 


999 


5पती भाशावालशा 45 [#7०52760 00 ॥6 €४0ल९ा॥। 0 35527. 


संविधान का मसौदा [2625 


[किन्तु यदि कोई ऐसा संशोधन-- 


(क) इस संविधान के अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 
]42 अथवा अनुच्छेद 23क में; या 


(ख) इस संविधान के भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 7, अथवा 
भाग 9 के अध्याय | में; या 


(ग) सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में; या 
(घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में; या 
(ड) इस अनुच्छेद के उपबंधों में, 


कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबंध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति 
के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने से पहले उस संशोधन के 
लिये प्रथम अनुसूची के भाग () और (3) में उल्लिखित राज्यों में से कम 
से कम आधों के विधान-मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन विधान-मंडलों 
से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।] 


सशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“के सूची 3 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 8 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 
304 के सारवान भाग के स्थान पर, निम्न रख दिया जाये:-- 


“304. व़॒ा$ (एणाजशापाणा 7379 96 306९0 00, छः भगालावट6 99, ॥6 
वा।0वपरतलाणा ए ३3 जं। कि करी छपाए05९ का शंवाक्ा लि0प्5९ रण 
जशिब्रगीभागशा, भाव 9355९व गा 907 प्ल0प्र565 ए शिक्षांधालशा 99 3 ९०९था' 
गराक्ुणाज ण ॥6 09 7शाए7लशइ॥कफ णए ९३० पि0प्रड52, ॥॥6 |ञाएशंशंणा$ 
णी 06 3 $॥9 ॥0., 0792९ए९७,, ०0ण॥6 0 [066 प्रा 855९०66 
॥0 99५ 6 शिल्थ्वल्ला, 7 


[304. इस संविधान में परिवर्धन या संशोधन करने के लिये, इस प्रयोजन के 
लिये एक विधेयक संसद के किसी सदन में पेश किया जायेगा तथा 
प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से संसद के दोनों सदनों 
में पारित होने पर संविधान में संशोधन हो जायेगा। किन्तु विधेयक के 
उपबन्ध तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राष्ट्रपति उन पर अनुमति 
न दे दे।] 


सशोधन अस्वीकृत हो गया। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 3 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. ॥8 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 
304 में, 'ब्ात छए 8 ग्राध्षुंणपाज णी 0 [655 वक्षा छ०-गर05 एी त6 प्राल्ाफटाड 
ण 6 पणप्र5९ छाटइथा 20 एणाए्! ये शब्द हटा दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 3 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं.8 में प्रस्थापित अनुच्छेद 304 
में निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये;- 


छएत्णंकवल्व पर [णा 3 एथां०0 एज उे एल्ा3 #णा ॥6 ०ण्ागालशात्शाशा ०ण 
ग्रां5 (7णात्रॉपाणा क्षाए क्रालावाशा एण ॥6 (एगाशॉपाणा टशथा९१व 9५ ॥6 
शिल्गंवशा। क्‍00 96 0 णा6 ० 5प्र)/४#ध्ााए८ट 7939 96 7906 99 3 8]] [0' ॥6 
?9पणा005९ #ऐलथाए 095520 एज 90॥ फ़्रठप्रष25 ण रि्राकालशा 9279 8 आ॥76 
गराधुंणाज, वशगजांड जो) क्ाणाह जाल परा25, ताएापव भाए गा क्राशावालशा 
7९८07र7006९06 997 8 7भुणाज एण ॥6 7प्रव28९5 एण ॥6 $फ्राशार (ए0ग्ा णा 
6 शा०्पाव णएी कशाण्मग्राए ग्रीटपर॥68 गा 6 बगाग्र॥धाणा एण 6 
(गाशॉपाणार ० ० ॥6 कप्रएए०5४९ ए सव्याजराए 0पा 6 एणाशधॉपातगा गा 
?प)८ ग्राशार्ई भाव वलाग्रीट्व एज ग€ शिल्ग्तवद्ञा [0 96 ॥९ट८९5४॥५ क्ात 


बज़ 


066६॥90]6. 


[परन्तु इस संविधान के आरम्भ से तीन वर्ष की अवधि में, संविधान का कोई 
संशोधन, जिसे राष्ट्रपति प्रमाणित कर दे कि वह सारवान संशोधन नहीं है, ऐसे 
विधेयक द्वारा किया जा सकता है जो उस प्रयोजन के लिये संसद के दोनों 
सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाये। इसमें, अन्य बातों के 
अतिरिक्त, ऐसा औपचारिक संशोधन समाविष्ट होगा जिसकी उच्चतम न्यायालय 
के न्यायाधीशों का बहुमत, संविधान के प्रशासन में कठिनाइयां दूर करने के 
आधार पर अथवा संविधान को सार्वजनिक हित में चलाने के लिये, सिफारिश 
करे तथा राष्ट्रपति आवश्यक एवं अभीष्ट प्रमाणित कर दे।] 


सशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 3 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 8 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 
304 के परन्तुक का खंड (क) हटा दिया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 


संविधान का मसौदा [2627 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: मैं अपना संशोधन सं. 272 वापस लेना चाहता हूं। 
(सशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।) 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 5 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन सं. 207 में, अनुच्छेद 304 के 
प्रस्थापित परन्तुक में ॥.6ांडाव्रापरा28$ 0 ॥0 ]655 गीक्षा णा6 वर्धा एणी 6 59०5 
ए7 6 गा छाए ए्ला6१ का एथ्आा5 4 भाव वा एा 6 क्या 80०॥९१7९ ७५ 
7९50]प705 40 ॥4/ रहिए 9955260 99 ॥056 .6ह5$]4प्र25 9९ढठ ॥6 शा] 
गरागंताए शञाठ्णंडंगा गण 5प्रता भरालावालशा 45 [॥05202९0 0 ॥6 शंका (0 
855थ॥! इन शब्दों के स्थान पर “८6८०-०८! शब्द रख दिया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: मेरे ख्याल में ये ही संशोधन हैं। 
प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में प्रस्तावित अनुच्छेद 304 संविधान का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
संशोधित रूप में अनुच्छेद 304 संविधान में जोड़ दिया गया। 
*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमानू, अब सात बजे हें। 


*सेठ गोविन्द दास: अभी इतना काम शेष है कि मैं नहीं समझता कि हम 
उसे समाप्त कर सकेंगे। अत: मेरा सुझाव है कि या तो हम आज रात के नौ 
बजे आरंभ करके बारह बजे तक काम करते रहें या हम कल प्राप्त:काल समवेत 
हों। 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: केवल तीन ही अनुच्छेद हें। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: केवल तीन ही अनुच्छेद हैं जिनमें से दो तो 
औपचारिक हें। 


“अध्यक्ष: मेरे विचार में अभी स्थगित हो कर पुनः सदन में वापस आना 
बहुत असुविधाजनक होगा। अतः जब तक हम समाप्त करें तब तक हमें बेठना 
होगा या हमें कल बैठना होगा। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: केवल दो तीन ही अनुच्छेद हैं और मुझे 
विश्वास है कि वे अविवादास्पद हैं तथा उन पर आधा घंटा भी नहीं लगेगा। 
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*सेठ गोविंद दास: में नहीं समझता कि हम घंटे भर में समाप्त कर सकते 
हैं। अनुच्छेद | में देश के नाम का निर्णय होना शेष है। में नहीं समझता कि 
हम इन सबको समाप्त कर सकेंगे। 


“अध्यक्ष: सभा का बहुमत यही समझाता प्रतीत होता है कि हमें बैठक जारी 
रखनी चाहिये। क्‍या मैं ठीक हूं? 


*बहुत से माननीय सदस्य: हां, श्रीमान्‌। 
*पाननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर: हम इसे समाप्त कर सकते हें। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः यह नहीं हो सकता। अनुच्छेद | अभी शेष है और 
जब तक डॉ. अम्बेडकर मिठाई का प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक नामकरण संस्कार 
नहीं हो सकता। 


अनुच्छेद 99 
“अध्यक्ष; फिर हम अनुच्छेद 99 और 84 को लेंगे। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 99 के स्थान पर, निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये: 


“99, () 0०ज़ागरशभावाए भाजांाशर ०णाकाल्तव तक एक डे। ७-९ 0 ॥5 
[भा 80486 (0 (गाशापा।तण प्र 5फ्र]०० ० 6 शञाठंगंणा$ ए ॥70०९ 30-6 
560 ष्ा 00, 0प्रश655 ॥ 7॥97श $093] 06 ॥9753260 | प्ाव 
शिकार, है ह 
० वा शि९॥9: 


श०जणं१66 9 6 (रगागगञनाा णाी ॥6 (0०प्राटं] एा 99605 0 
9०॥९९/ णी ॥6 पि0प्5९८ ण ॥6 ?९०7॥6 ण छुशाइणा बलागाए 35 
500, 38 6 ९88४९ 739 96, 739 छशा।ां क्ाए गालाएश, ए0 
८2770 362९(7४८४ €हए/655$ 52 का शांत एण 6 973225 
भण<र5३0 (00 3407655 ॥॥6 ल0प्र5९८ थ 5 7णगश-0णाएए८. 


(2). पा655$ शिक्राक्रााशा 09 44ए9 0॥2'7$6 [॥0ए425, ॥5 ॥0९ 
84, शीश ॥॥6 रक्ाबांणा ण ३ 9०04 ए गीला 7८थ5$ #णा 
(6 ०णागाा]शार्शाश णएी पा5$ (गाहरपा0णा, 43५ए6 टी लिटा 88 व 
6 एणव5 0 का साए॥9॥ा' जार णाा।€8त तरीका, 7 


[99. (]) भाग 4क में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 30॥च 
संसद में प्रयुक्त के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिन्दी या अंग्रेजी 
होने वाली भाषा में किया जायेगा; 


परन्तु यथास्थिति राज्यपरिषद्‌ का सभापति या लोक सभा का 
अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य 


(2) 
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को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर 
सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा 
दे सकेगा। 


जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस 
संविधान के आरंभ से ॥5 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के 
पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानों कि “या अंग्रेजी में” 
ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये हैं।] 


क्या मैं दूसरा भी पेश कर सकता हूं? दोनों में एक ही बात है। 
#अध्यक्ष: मेरे ख्याल में दोनों में युक्तियां एक सी ही होंगी। 
“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः सारांश में वे एक सी हें। 


“अध्यक्ष: में उन पर अलग-अलग मत लूंगा। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: हम चर्चा साथ कर सकते हेैं। जहां तक 
चर्चा का संबंध है, युक्तियां लगभग एक सी होंगी। श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 84 के स्थान पर, निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये: 


“|84. () 


(2) 


ठताज़ातबरकाकाए धाशााार ०णागा€लव कफ एश्या 


५०-0७ 0 ॥5 (णातश्ञापाणा फऐपा 5फ्र]००८ 00. [,भरा8प्22०४ 0 
796 पर5९९ गा ॥6 


है है कं ,225]4प765 
एपडा।655 जा ही व €ट्टांड[॥परार एण 3 9986 शी) 6+ ढाट३, 


6 एा०शंदह्रणा$ एण 4॥7॥0९ ३30-7 82०९0, 


छ6 ॥97$32ट0606 गा 6 णील॑गे क्राएप्4/९ 0 
[क्षाएप१22९$ ए ॥6 996 णा का माता ता वा 
जिशश: 


शिणजंव०त ॥9 76 $96॥०/ ण 6 ॥,.2छ5]97ए6 35४९॥070]9 07 
(जागागाओा एा 6 ॥6शञा59ए6 (0प्रालं] त एश$इणा बला? 35 
5प00, 35 ॥6 ९७४९ 749 926, 799 कला क्षाए गराश्ाएशः एी0 
८70 30९0(प४९।ए ९255 गागाइशथा वा थाए एणी ॥6 भा९प3225 
भणर5४0 00 360९55 ॥6 प्0प्र5९ का ॥रं$ ॥0॥2-020८. 


[7655 ॥6 4,€शञा5]9पा6 एा ॥6 $88986 002'7$6 [700665$, 
5 क्रा।टीर शो, क्षील' ॥6 झुफाथांणा ए ३ 9थां०्व ए गीला 
एल्का$ वणा 6 ०एण्ञालशाट्शालशा एण 75 (णाश्ाप्राण, 9५९८ 
भील्ए 38 वा 6 जणतव5$ 0 का शाशाओ' एल णायालत 


शटीफगणा, 7 
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राज्यों 


[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


[84. () भाग 4क में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 30॥च 
के के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में 


विधान-मंडल में. कार्यराज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी 
प्रयोग होने वाली में किया जायेगा; 


भाषा। 


किन्तु यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष या विधान-परिषद्‌ का 
सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य 
को जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति 
नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने 
की अनुज्ञा दे सकेगा। 


(2) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न 
करे, तब तक इस संविधान के आरंभ से 5 वर्ष की कालावधि 
की समाप्ति के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि 
“या अंग्रेजी में” ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये हैं।] 


श्रीमान्‌ू, मेरे विचार में इस पर कुछ कहना आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद स्वयं 


स्पष्ट है। 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय निवेदन करता हूं: 


“कि संशोधन सूची (ग्रन्थ ) के संशोधन संख्या 777 के निर्देश से, अनुच्छेद 
99 के खंड () में, 'हिन्दी' शब्द के पश्चात्‌ “अथवा बंगाली या कोई प्रादेशिक 
भाषा' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।” 


“अध्यक्ष: श्री नज़ीरुद्दीन अहमद, आपने अभी जो संशोधन पढ़ा है वह आप 


कहां लगायेंगे? 


डॉ. 
बात 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः यह 'हिन्दी' शब्द के पश्चात्‌ लगेगा। 
“अध्यक्ष: हां। 
*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि संशोधन सूची (ग्रन्थ 4) के संशोधन संख्या 2507 के निर्देश से, अनुच्छेद 
]84 के खंड (]) में, ॥ग्राष्ठप.४० णः [क्षाष्टोप१2९5 एलथाटाबीए परन्‍छत गा तीा 
59०! इन शब्दों के स्थान पर गाल €्ट्टांणाव ॥भाएप्र4/० णा भाएष्रप4228 0 2 
5006” ये शब्द रख दिये जायें।” 


*एक माननीय सदस्यः ये सब संशोधन तो समाप्त हो गये हं। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः मेरा निवेदन है कि बात इससे उल्टी है। 
अम्बेडकर द्वारा प्रस्थापित संशोधन मेरे संशोधनों में ठीक नहीं बैठता। यह असली 
है। यह संशोधन बहुत पहले भेजा गया था और मसौदा-समिति का संशोधन 
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तो हमारे पास अचानक आ गया। किन्तु मैं केवल कुछ ही बातें कहूंगा। में केवल 
यह चाहता हूं कि अनुच्छेद 99 में प्रादेशिक भाषाओं का भी प्रयोग हो। हम इस 
सिद्धान्त को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि हिन्दी भारत की राज-भाषा हो। 
यह हमने अत्यधिक बहुमत से विनिश्चय किया है। हमने यह भी विनिश्चय किया 
है कि प्रादेशिक भाषाओं को विकास का काफी क्षेत्र मिले। अत: मेरा विचार हे 
कि प्रादेशिक भाषाओं को भी संसद में प्रोत्साहन मिलना चाहिये। मेरे संशोधन का 
यही कारण है। यदि यह संशोधन अनुच्छेद के नये रूप के साथ मेल नहीं खाता 
तो मसौदा-समिति पर छोड देना चाहिये कि वह समुचित रूप से इसमें परिवर्तन 
कर ले। 


अनुच्छेद 84 पर मेरे संशोधन के संबंध में, यही सिद्धान्त है। एक या अनेक 
प्रादेशिक भाषाएं हो सकती हैं और विधान-मंडलों में उनके प्रयोग की अनुमति 
होनी चाहिये। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष या सभापति को काफी 
अधिकार है कि वह किसी सदस्य को, जो राज-भाषा न जानता हो, ऐसी भाषा 
में बोलने की अनुमति दे सकता है जिससे वह परिचित हो। इससे सभापति या 
अध्यक्ष को कुछ स्वविवेक शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह किसी को प्रादेशिक 
भाषाओं का प्रयोग करने से रोक भी सकता है। यदि आप प्रादेशिक भाषाओं का 
विकास नहीं होने देंगे तो वे राज-भाषा की उन्नति में बहुत कम अंशदान दे सकेंगी। 


“अध्यक्ष: कया यह नये प्रस्थापित संशोधन में नहीं है? 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: में मसोदा-समिति से उस पर विचार करने का अनुरोध 
करूंगा। यह केवल एक सुझाव है, यह किसी भी प्रकार ठीक बैठना ही चाहिये। 
मैं जानता हूं कि यह मेरी पवित्र भावना मात्र है क्‍योंकि इसे स्वीकार नहीं किया 
जायेगा? 


*पं, लक्ष्मीकान्त मैत्र: क्या आप भाषा के प्रश्न पर चर्चा करने की अनुमति 
देने जा रहे है? समस्त भाषा-प्रश्न सदन के समक्ष आ रहा हेै। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः नहीं, नहीं, समस्त प्रश्न पर चर्चा हो चुकी 
है तथा विनिश्चय हो चुका है। 


सेठ गोविंद दासः सभापति जी, मुझे इस धारा का समर्थन करने में बहुत 
हर्ष हो रहा हे। अब तक भाषा के विषय में जितनी धारायें आईं उनसे हमको 
किसी को भी सनन्‍्तोष नहीं था। परन्तु इस धारा में मैं समझता हूं कि विशेष मतभेद 
नहीं है। अब तक भाषा के विषय में जो धारायें उपस्थित की गई उनमें हर जगह 
हिन्दी के लिये कोई न कोई बाधा रखी गई है। यही एक धारा ऐसी है जो कि 
स्वच्छन्द धारा है। जिस धारा में न प्रेजिडेन्ट से कोई इजाजत लेने की जरूरत 
है, न कोई काम कमीशन के सुपुर्द किया गया है न पार्लियामेंटरी कमेटी के जिम्मे 
कोई बात रखी गई है। 
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[सेठ गोविन्द दास] 


जब मैं इसका समर्थन करता हूं तब मुझे 22 वर्ष पहले की एक घटना याद 
आ जाती है। उस समय सन्‌ 927 में मैंने इस विषय का एक प्रस्ताव कौंसिल 
ऑफ स्टेट में रखा था। उस प्रस्ताव को पढ़कर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, 
उसमें केवल यह मांग की गई थी कि वहां पर अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी और 
उर्दू में भी बोलने की इजाजत दी जाये। पर वह मांग उस समय ठुकरा दी गई 
थी। उस समय मेरी उम्र 28, 29 वर्ष की होगी और आज जब मैं 22 वर्ष 
पुरानी बात याद करता हूं तो मुझे वे सारी घटनाएं याद आ जाती हैं जो हिन्दी 
के संबंध में 22 वर्ष में हुई हैं। मैं आशा करता हूं कि अब कम से कम जो 
लोग हिन्दी भाषा भाषी हैं और जो हिन्दी में बोल सकते हैं और जिन्हें आज 
भी न मालूम क्‍यों हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भी अंग्रेजी में बोलने में गौरव 
मालूम होता है, इस पर विचार करेंगे और इस धारा के पास हो जाने के बाद 
स्वतन्त्र भारत में हमारी हिन्दी में जो हमारी राष्ट्र-भाषा स्वीकार की जा चुकी हे 
बोलेंगे अंग्रेजी में नहीं। और अगर वह ऐसा न करेंगे तो इस देश के जितने अखबार 
हैं वह उनकी खबर लेंगे। जिस स्थान पर हिन्दी का स्वच्छंद रूप से प्रचार हो 
सकता है वह स्थान हमारी पार्लियामेंट ही है। मुझे आशा है पार्लियामेंट में अब 
हिन्दी अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकेगी। 


अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व के 
पश्चात्‌ इस देश की जनता का हमारी राजनैतिक हलचलों से सम्पर्क रहा है, यदि 
हम चाहते हैं कि इस देश की जनता का हमारे पार्लियामेंट के कार्यों से भी संपर्क 
रहे तो यह आवश्यक है कि इस देश की अधिकांश जनता किस भाषा को समझती 
है उसी भाषा में हमारी पार्लियामेंट की कार्यवाही हो। में इन शब्दों के साथ डॉक्टर 
अम्बेडकर साहब की इन दोनों धाराओं का हृदय से समर्थन करता हूं। 


*कई माननीय सदस्यः अब प्रश्न पर मत ले लिये जायें। 


“अध्यक्ष: श्री नज़ीरुद्दीनय अहमद, क्‍या आप अपने संशोधनों पर मतदान करवाना 
चाहते हैं? 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः मैं उन्हें वापस लेने की अनुमति चाहता हूं, श्रीमान्‌। 
(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।) 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि अनुच्छेद 99 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये: 

99, (]) 'रणज्ांग्रडक्रावाए भाशातए ९णराभा]९१ का एच > ५४-३७ 0 5 


[,क्राह082९ ॥0 (गाशापा।त प्र 5फ्र]०० 0 6 ञाठरशंगंणा$ ए 0॥॥06 30-6 
०6 ए$९0 व ग0शा्र्णा, 0प्रशा।655 व] एक्रष]क्राला शवों] 08 097530764 वा पाता 
रशिक्रांधाशा. 


०वा शिा९2॥9॥: 


(2) 


[99. (]) 


(2) 
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शिणशंवल्त गा 6 (याक्ाग्राशा एण वी6 (70प्ालं] ए 9965 07 
9०॥९९/ 0 ॥6 प्ि0प्5९८ ण ॥6 ?९०7॥6 ० छशइणा बाग? 35 
5प00, 38 76 ९88४९ 739 96, 739 छशा॥यओर कराए गर्ल, एी0 
८क्ाव0: 346(प१४९।५ ९5५७7९5$ वाग$6॥स वा शांत एाी 6 
[क्राए79225 ४९5३१ 0 300255 6 पति0प5४ ॥ ॥5 70ण0-0?प९. 


[॥655$ एथ्लाभालशा 09 8ए9 0॥809ए952, [॥0५025$, (5 20]८ 
8॥9, शीश 6 रक्ाबाणा ण ३ 9०04 ए गीला एटथ$ 70णा 
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भाग 4क में किसी बात के होते हुए भी, _. 5 केस 
किन्तु अनुच्छेद 30]च के उपबन्धों के अधीन 900. ता 
रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी 

में किया जायेगा: 


परन्तु यथास्थिति राज्य-परिषद्‌ का सभापति या लोक सभा का 

अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य 

को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर 

23 अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा 
सकेगा। 


जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक इस 
संविधान के आरंभ से ॥5 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के 
पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि “या अंग्रेजी में” 
ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये हैं।] 


सशोधन स्वीकृत हो गया। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 84 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये+- 


“|84. () 


0ाज़ागवरशभावाएर भाजााशर ०णाकाल्त तक एकका कै। ७-९ 0 ॥5 
(णाशॉपा।ता फप $फ्)]०९ ० ॥6 छञाएशंशआणा$ 
णी शाए०6 30-7 गशा्र्0ता, 0प्रश्ञा255 गत ती6€ [.शाएप१2९० (०0 


[.€शां59ाप्राठ ण 3 9986 शा 96 58080. 26 १७९९ वा (6 
[,2९$8]4परा25 0 


का 46 णगीलागे [्राएप्2४०८ 0 क्ाशप्३९०४ 0 ढ्वा28, 


प6 99406 ० जा माता 9 का शा2॥8॥: 


20ण9१60 940 ॥6 59९2० ण ॥॥6 ॥.695847ए6 455९॥0]ए9 07 
(जाक्ाग़ाथा ए 6 ॥6शञडाएट (एग्रालं] त एलश$इणा 4०779 35 
50, 38 76 ०385९ ॥49 96, 7939 छाया भाज गराढाए०, ए॥० 
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(2) 


[84. () 


राज्यों के 


विधान-मंडलों में 
प्रयोग होने वाली 


भाषा। 


(2) 
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८2॥70 3620(प४29 ७&क्ञा25$ ग52[/]ा कथाएं णी 76 भा2प3225 
भणर5३0० (0 3407655 ॥॥6 लि0प्र5९८ थ 5 7णगश-णाएए८. 


[7655 6 ,69$]4प्र6 0 ॥6 996 णग]श'फ्ञा$5९ [#0श065 ॥5 
भाए।6 आ9, क्षीश' ॥6 र्ञाथाणा ण ३ एगां04 0 गरीला एटक्या$ 
40णा 6 ०णाआााशाल्शाल ण फकरां5 (णाशापाणा, 3५6 टटिटा 385 
॥6 ए0ण958 0 गा लिए्।शी' जल णराा।€6त तरीका, 7 


भाग 4क में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 30।च 
के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य 
राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में 
किया जायेगा; 


परन्तु यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष या विधान-परिषद्‌ का 
सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य 
को, जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त 
अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को 
सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। 


जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न 
करे, तब तक इस संविधान के आरंभ से 5 वर्ष की कालावधि 
की समाप्ति के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि 
“या अंग्रेजी में” ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये हैं।] 


सशोधन स्वीकृत हो गया। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 99 तथा 84 संविधान के अंग बनें।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


संशोधित रूप में अनुच्छेद 99 तथा ॥84 संविधान में जोड़ दिये गये। 


अनुच्छेद 305 


*अध्यक्ष: एक अनुच्छेद 305 भी था। मैं गलती से उसे छोड़ गया था। उसे 
हटा देने की प्रस्थापना है। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 305 को हटा दिया जाये।” 
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“अध्यक्ष; अब यह अनुच्छेद आवश्यक हो गया है। प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 305 को हटा दिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
अनुच्छेद 305 संविधान से हटा दिया गया। 


अनुच्छेद ॥ 
*अध्यक्ष: एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद ॥। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं संशोधन सं. 30 को पेश 
करना चाहता हूं तथा उसे अपने संशोधन सं. 97 में शामिल करना चाहता हूँ. 
जिससे उप-खंड (2) में कुछ मौखिक परिवर्तन हो जाता है। 


श्रीमानू, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद | के खंड () तथा (2) के स्थान पर, निम्न खंड रख 
दिये जायें:-- 


“(]). गाता, 9 45, पिक्षव आधा] 906 3 एाणा ०णएाि 94065. 


(2). ॥76 8965 4 ॥6 &राणा65 ॥शर्णा $9 06 ॥6 989065 जावे पला' 
(छारागा85 [गण 6 धार एथाए 5:9९टॉ०व शा ए५5 4, वा ॥04 ॥ा 0 ॥6 
गिश 82९0॥0०१76. 7 


[() भारत, अर्थात्‌ इण्डिया, राज्यों का संघ होगा। 


(2) उसके राज्य और राज्यक्षेत्र प्रथम अनुसूची के भाग , 2 तथा 3 में 
उल्लिखित राज्य और उनके राज्यक्षेत्र होंगे।] 


*मौलाना हसरत मोहानी (युक्‍तप्रान्त : मुस्लिम): श्रीमान्‌, मैं निवेदन करना 
चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें केवल नाम का ही प्रश्न 
नहीं है, वरन यह भी है कि वह राज्यों का संघ होगा। यह बहुत आपत्तिजनक 
है। मैंने एक संशोधन भेजा है जिस पर मैं कम से कम आधा घंटा लूंगा। मैं 
इस राज्यों के संघ के विरुद्ध हूं। मैं इस प्रकार का संघ नहीं चाहता क्‍योंकि, 
पहले गणराज्य होते थे। हमने गणराज्यों का विचार छोड़ दिया है तथा राज्य रख 
दिये हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। इसे साधारण तरीके से निबटाया नहीं जा 
सकता। मैंने डॉ. अम्बेडकर से बात की थी, वे कहते हैं वे उसे पांच मिनट में 
निबटा देंगे। वे ऐसा नहीं कर सकते। यह बहुत गम्भीर बात है और इस संबंध 
में मैंने आरम्भ से ही संशोधन पेश किये हैं। मैंने अब भी एक संशोधन भेजा 
है जो छप कर सदस्यों के पास भेजा जा चुका हे। 


“अध्यक्ष: आप चर्चा को स्थगित करने का प्रस्ताव कर दीजिये। 
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*मौलाना हसरत मोहानीः श्रीमान्‌, मैं इस चर्चा को कल सवेरे तक के लिये 
स्थगित करवाना चाहता हूं। 
“माननीय सदस्यगण: नहीं। 


“अध्यक्ष: में सदन की इच्छा पूछ लेता हूं। एक बार मैं पूछ चुका हूं। अब 
में फिर पूछ लेता हूं। प्रस्ताव यह हैः 


“कि चर्चा को कल प्रातःकाल तक के लिये स्थगित कर दिया जाये।” 
प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। 

#अध्यक्ष: चर्चा जारी रहेगी। 3॥। 

*मौलाना हसरत मोहानी: मेरे संशोधन का क्‍या हुआ? 

“अध्यक्ष; वह समय पर आयेगा। 


*मौलाना हसरत मोहानी: एक ओचित्य प्रश्न है। मैं समझता हूं कि गणपूर्ति 
नहीं है। अतएण्ब इस सदन को कल प्रातः:काल तक के लिये स्थगित कर दिया 
जाये। 


“अध्यक्ष: मुझे पता नहीं है। मेरे विचार में प्रक्रिया यह है कि घंटी बजानी 
होगी और फिर गिनती होगी। घंटी बजवा दो। 


(घंटियां बजाई गई।) 


मेरे विचार में अब सदस्यों की गिनती होनी चाहिये। सदस्य अपने स्थानों पर 
बेठेंगे जिससे कि गिनती हो सके। 


“मौलाना हसरत मोहानी: यदि आप कम से कम एक घंटे के लिये स्थगित 
कर दें तो अपना भोजन कर सकूंगा। मैंने अभी भोजन नहीं किया है। 


#अध्यक्ष: हम यदि स्थगित करेंगे तो अगले सत्र तक के लिये ही करेंगे। 
अगले सत्र तक ही स्थगित करना सर्वोत्तम होगा। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमानू, यह बहुत कम समय में समाप्त 
हो सकता है। 


“अध्यक्ष: हम क्‍या कर सकते हैं? किसी भी सदस्य को बाधा डालने का 
अधिकार है। छियासी सदस्य उपस्थित हैं, और हमारे नियमों के अंतर्गत कुल सदस्यों 
में से एक तिहाई से गणपूर्ति होती है, जिसका अर्थ है कि 97 के लगभग सदस्य 
होने चाहियें। अतएवं, अब गणपूर्ति नहीं है। मुझे सदन को स्थगित करना पड़ेगा, 
कोई और उपाय नहीं है। 
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शक माननीय सदस्यः इस अनुच्छेद को अगले सत्र के लिये रहने दीजिये। 
*एक अन्य माननीय सदस्यः हम कल समवेत हो सकते हें। 


“एक अन्य माननीय सदस्यः कल भी गणपूर्ति होने की कोई प्रत्याभूति नहीं 
है। 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: हम कुछ सदस्यों को ला सकते हैं जो 
बाहर होंगे। घंटी बजाई जाये। 


“अध्यक्ष: स्थिति यह है; या तो हमें कल तक के लिए स्थगित होना होगा... 
*पं, लक्ष्मीकान्त मैत्र: कल भी गणपूर्ति नहीं होगी। 
*एक माननीय सदस्यः हम आधे घंटे के लिये स्थगित हो सकते हैं। 


*अध्यक्ष: यह सुझाव रखा गया है कि हम आधे घंटे के लिये स्थगित हो 
जायें जिससे कि सदस्य आ सके। 


क्या मैं पता लगा सकता हूं? अब स्थगित करना तो आवश्यक ही है और 
हम उसे टाल नहीं सकते। प्रश्न यही है कि हम अगली बार कब समवेत हों। 


पहला प्रश्न यह है कि हमें आज रात को समवेत होना चाहिये, या कल या 
सभा के अगले सत्र के लिये स्थगित हो जाना चाहिये। 


“सरदार हुकम सिंह: श्रीमानू, आप सदन की अनुमति के बिना सदन को 
तीन दिन के अधिक समय के लिये स्थगित नहीं कर सकते और सदन अभी 
ऐसी अनुमति नहीं दे सकता क्‍योंकि गणपूर्ति नहीं है। 


“अध्यक्ष फिर हम आज रात को बाद में समवेत होंगे। 


“ग्ाननीय श्री विनोदानंद झा (बिहार : जनरल): सम्यक्‌ रूप से संगठित 
सदन ही तीन दिन से अधिक स्थगित करने की अनुमति दे सकता है, किन्तु 
यह सभा सम्यक्‌ रूप से संगठित नहीं है क्‍योंकि गणपूर्ति नहीं है। गणपूर्ति के 
बिना वह काम नहीं कर सकती। प्रक्रिया के नियमों के नियम 22 के खंड (2) 
में गणपूर्ति का और गणपूर्ति के अभाव में क्‍या हो यह विषय है। आप, श्रीमान्‌, 
सदन की सहमति के बिना सीधे स्थगित नहीं कर सकते। 


“अध्यक्ष: नियम 22 में लिखा है: “यदि बेठक में किसी समय किसी सदस्य 
की मांग पर सभापति को पता लगता है कि कुल सदस्यों के एक-तिहाई उपस्थित 
नहीं है, तो वह यथास्थिति सभा या समिति को 5 मिनट के लिये स्थगित कर 
देगा और यदि उस कालावधि के पश्चात्‌ दुबारा गिनती होने पर पता लगे कि 
उस समय भी गणपूर्ति नहीं है, तो वह यथास्थिति सभा या समिति को अगले 
दिन तक के लिये जब यह सामान्यतः: बैठती हो स्थगित कर देगा।” 
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[ अध्यक्ष ] 

अतः हम प्रतीक्षा करेंगे! हम आठ बजे तक प्रतीक्षा करेंगे। 

(आठ बजने में दस मिनट रहते थे।) 

*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: श्रीमान्‌, मेरे विचार में पन्द्रह मिनट तो हो चुके 
हैं। 

*भ्री महावीर त्यागी: आप कोई भी ओऔचित्य प्रश्न नहीं उठा सकते, क्‍योंकि 
सदन में गणपूर्ति नहीं हैं। 


(आठ बजे गिनती करने पर पता लगा कि उस समय भी 
गणपूर्ति नहीं थी।) 


*अध्यक्ष: गणपूर्ति नहीं है, क्योंकि केवल चौरानवें सदस्य उपस्थित हैं। सदन 
कल नौ बजे तक के लिए स्थगित होता है। 


तत्पश्चात्‌ सभा रविवार, ॥8 सितम्बर 949 के 9 बजे तक 
के लिए स्थगित हो गई। 


